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 [Secretary]
 of  the  Rajya  Sabha  be  nominated
 to  serve  on  the  said  Joint  Com-
 mittee:

 I.  Shrimati  C.  Ammanna  Raja
 2.  Shri  Jaisukhlal  Hathi
 3.  Shr}  Akbsr  Ali  Kian
 4  Shri  RF.  ड,  Khendeber
 3.  Shri  Debabrata  Mookerjee
 6.  Shri  G.  S.  Pathak
 7.  Prot.  M.  Ruthnaswamy

 .8.  Shri  P,  N.  Sapru
 a  Shri  D.  L,  Sen  Gupta

 ¢,  Shr)  K.  K.  Shah”,’

 227  brs.

 MOTIONS  RE:  (i)  FOOD  SITUATION
 AND  (ii)  SITUATION  ARISING
 OUT  OF  DROUGHT  CONDITIONS
 —~<ontd.
 Mr.  Speaker:  We  then  take  up

 further  consideration  of  the  motion
 on  food  situation,  Out  of  35  hours,
 4  hours  and  5  minutes  have  been
 spent;  10.  hours  and  45  minutes  re-
 main.

 Shri  8.  M.  Banerjee  (Kanpur):  I
 would  like  to  know  one  thing  We
 are  having  the  discussion  on  this
 motion.  Wil)  the  Minister  reply  on
 the  6th?

 Mr.  Speaker:  Yes.  Shrimati  Jyotsna
 Chanda.

 Shrimat!  Jyotema  Chanda  (Cachar):
 I  was  trying  to  bring  to  the  notice
 of  the  Government  that  some  waste
 Jands  were  lying  in  tea  garden  areas
 and  aiso  in  areas  managed  by  the
 companies.  l  would  request  the  Gov-
 ernment  to  take  steps  to  bring  those
 areas  under  the  Co-operative  Socie-
 ties  Act  and  bring  those  lands  under
 cullivalion.  I  would  also  request  the
 Government  to  penalise  thove  com-
 panies  if  they  do  not  use  those  lands.
 J  also  like  to  bring  to  your  notice
 that,  if  the  land  reforms  are  neces-
 sery,  Government  ebouid  resort  to
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 them  immediately  without  any  hesi-
 tation.  I  alsoappea)  tothe  Government
 that  introduction  of  rationing  for  the
 present  be  made  in  a))  major  cities
 and  towns  to  overcome  the  present
 shortage  of  foodgrains.  To  make  it
 successful,  procurement  of  foodgralns
 shoutd  be  made  through  State  Trad-
 ing  and  buffer  stocks  should  ‘be  main-
 tained  in  every  State  to  meet  the
 emergency  and  aiso  to  control  rise  in
 prices.  Govermment  sbouid  be  more
 vigilant  regarding  their  stocks  Due
 to  improper  care  or  negligence,  food-
 grains  are  waéted  tm  Government
 godowns  as  it  happened  in  West
 Bengal  during  the  Jast  monsoon  time.
 Large  quantities  of  foodgralna  are
 emuggled  to  Esst  Pakistan  also
 through  the  borders  of  Asaam,  Tri-
 pura  and  West  Bengal;  [  would
 request  the  Government  to  take
 immediate  steps  to  stop  these  totally.

 Fish  farming  ahould  slso  be  en-
 couraged  and  increased  supply  of
 spawns  should  eso  ve  made  threuyh
 Government  Fisheries  at  cheaper
 rates.

 Active  propeganda  to  change  the
 food  habits  of  people,  especially  cut-
 ting  down  of  cereals,  can  be  made,
 but  at  the  esme  time  it  is  the  duty
 and  responsibility  of  the  Government
 to  supply  other  eatable  things  in
 Cheaper  rates  as  a  subsidiary  food.

 Government  should  also  take  strict
 measures  against  the  hoarders  and
 blackmarketeers  of  foodgrains.  I
 would  urge  upon  the  Government  to
 give  priority  to  communication  along
 with  augmentation  of  foodgrains;
 otherwise,  movement  of  f0cdgrains
 will  suffer  and  a  huge  amount  wil)
 be  wasted.

 A  few  years  back,  during  the  time
 of  famine  in  the  Mizo  Hi})  District,
 the  Assam  Government  had  to  resort
 to  air-dropping  to  feed  the  people  in
 that  district.  A  huge  amount  of  food-
 stuff  was  wasted  by  air-d:opping.
 Even  now,  during  the  monsoon,  food-
 stuffs  are  to  be  carried  there  and
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 dropped  from  az.  In  view  of  this,
 Government  should  pay  more  atten-
 tion  to  develop  thos@  areas  which
 atill  do  not  have  proper  communica-
 tions  with  the  reet  of  the  country.

 We  have  recently  deen  aupplied
 with  a  booklet  entitled  Reorsentation
 of  Programmes  of  Agric&turat  Pro-
 duction  by  the  Food  Ministry.  I  hope
 the  Mmistry  will  follow  up  the  pre-
 Grarune  in  right  earnest  t  intfease
 food  productton  in  the  country  so
 that  we  af®  not  compelled  to  beg
 from  door  to  door  of  other  countries
 with  a  begging  bow)  and  azliag  our
 conscience.  At  the  same  time,  है
 would  expect  that  all  the  Ministzies
 will  make  co-ordinated  effort  to  make
 the  countty  sdlf.sufficient.  Other-
 wise,  food  production  cannot  %e
 increased  successfully  to  meet  the
 demands  of  the  country.

 ere  crate  stare?  (पातामऊ)  :
 यप्यक  बहोदय  ,  देश्ञ  के  ्वच्टर  7  चासी  धतिझतत

 सब  से'  ज्यादा  सक्ेया  किसानों  की  है।  धत:
 अ्रण्छे  था  बुरे  कामों  के  परिणाम  का  भसर
 विशेषतमा  उन्हीं  लोगों  वर  पढता  है  यह  मि-
 विवाद  है  i

 भ्राजादी  की  एक  खास  भव्ति  के  बाद  भी
 तुभव  करते  पर  ऐसा  लगता  है  कि  देहाती.
 क्षेत्रों  में  एक  प्रात  कृषि  ब्यवसाय  पर  अर]  क्षित
 किसान  समुदाय  के  ही  लोग  हैं,  जो  हर  स्तर  पर
 झोषण  &  छिक्षार  हैं।  पोर  शोषित  होने
 होते  धाज  भ्रश्यि  पंजर  मावे  ग वबेक्त  के  रूप
 में  वरियसित  होते  चले  जा  रहेहैं।  ऐसा  तवता
 है  मानों  उतकी  धौर  कोई  देखते  बाला  नहीं  हैं
 यह  डोद  किस  पर  घंढा  ame  fe  aa  ak
 घतिहान  में  छटने  वाले  भन्न  ere  बेतिहर
 वर  के  लोग  कारखाना  के  बे री,  दुकानदारी,
 ठेकेदारी  oe  में  तगे  लोगों  की  प्रपेस्ता  देन्या-
 वस्था  की  प्रोर  निरते  जा  रहे  हैं,  कर्ज  के  बोह
 से  दवते  जा  रहे  हैं।  सोच।  जाए,  चिलखिलाती
 धूप,  यूसलघार  वर्षा  के  नोले,  धरती  की  धूल,

 कोल  ड़  में  लोट  फेट  करते  हैं  ।  कही  भोग  कल,
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 फूल,  उत्पादन  करते  हैं,  दूध,  दही  मखन,  झष,
 कैसे  साँदि  ate  उत्पादन  करते  हैं।  सारे

 समरज  की  खुराक  का  सहारा  देते  हैं।  परम्
 नहें  े चीजें  क्क्स्तर  हीं  होती।
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 मावों  के  धत्दर  कछ  थोई  से  लोगों  को
 छोड़  कर  प्रत्मिक्लर  ढिखानों  की  शौपडियां
 उठने  के  बजाय  शुकतों  जा  रही  हैं।
 उनफो  वरीबी  बढ़तौ  जा  रही  है  ।  उस  पर
 कर्ज  का  बोझ  बढ़ता  जा  रहा  है,  उनका
 हीवन  कष्टमय  हीता  जा  रहा  है  ॥  वे  STE
 ठिंक  प्रकोपों  के  जिकार  भी  होते  हैं।  सूखा
 घौर  are  दोनों  से  उन  को  ही  तबाही  बढ़ती
 है।  कथहरी,  ८फ्तरों,  विकास  छांढों  में  जहां  भी
 थे  पांव  रखें  बगैर  रुछ  दिए  उनक्ता  काम  होने
 को  तेहीं  tv  उनको  सज्ञान  प्लौर  बिवसता
 wre  org  सी  फूट  के  कारण  सभी  स्तरों  पर
 सोकर  छानी  १हती  है  1

 कृषि  कार्यक्रम  च/लू  है  |  सरकारों
 शासन धोर  संत्र  मोजूद  हैं  1  फ़िर  भी  सइंयाई
 चरप  धीमा  छू  गयी  है  tv  सरकारी  खायाघ
 fink  के  लिए  दुकासदारों  को  दिए  जाते  हैं.
 पराखु  शहुतेरे  क्िस्ानों  को  का्त  पर  वे  प्राप्त
 नहीं  हो  फातें।  बोर  बाजारों  में  हर  दौड ़,  सीमेंट
 वगैरह  मिल  जते  हैं।  परत्तु  उचित  मूल्य  पर
 सही  प्रौर  जरूरतमत्द  ध्यक्ितियों  को  नहीं  मिल
 दाते  t  किरासोन  तेल  की  कभो  तहीं  t  फिर
 भी  उड़ादा  मुल्य  चुकाए  लिना.  वह  नहीं
 मिचला  |  तस्कर  ध्यापार  करने  वालों  को
 “BraTy  मिल  ऊता  है,  एरन्‍्तु  किसानों  को
 टिक्‍्कतें  उठाती  पड़ती  हैं  ।

 किसानों  द्वारा  उत्पादित  सामातों  को
 कौसत  मन  माने  ढंग  से  निष्रिणत  होती  है  tv
 क्रो  कप्तो  उचित  से  भी  अहुत  6म  होती  हैं!
 लेकिन  फसियारिक  उपयोगों  बे:  लिए  जब
 किसान  ध्यवसाइयों  के  पएस  एहुंजते  हैंतो  उस्ें
 साथारी  में  रुई  गुना  ज्यादा  दाप्म  देना  पढ़ला  है।

 डेतिदर  वर्ग  इृषि  उत्पादन  को  बढ़ाता
 जे  हैते  हैं,  मेकित  साधनी  की  कमी  के  कारण
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 बैसा  हो  नहीं  पाता  ।  शहर  के  मकान  बनाने

 के  हेतु  सरकारी  कर्ज  लोगों  को  मिल  जाते  हैं,
 लेकिन  कृषि  व्यवसाय  के  लिए  कर्ज  सुलभतया
 आर  आवश्यकतानुसार  नहीं  मिल  पाता

 समय  पर  ।  नतीजा  यह  है  कि  जन  संख्या  के

 बृद्धी  अनुमान  से  उत्पादन  बढ़ा  नहीं  है  ।

 कृषि  के  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  काम  खेतिहर

 मजदूरों  के  द्वारा  सम्पादित  होते  हैं,  लेकिन

 उनकी  हालत  अभी  दयनीय  है  ।  किसानों  की

 इस  स्थिति  की  ओर  सरकार  का  तथा  कांग्रेस

 जैसी  संस्थाओं  का  घ्यान  तो  जाना  ही  चाहिए,
 क्योंकि  सारे  समाज  का श्रेय  उन्हीं  को  प्राप्त

 है

 बहुत  श्रफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है
 कि  विदेशों  के  भरोसे  में  जिन्दगी  पालने  वाली

 हमारी  सरकार  को  अरब  मालूम  पड़ा  ।  अब

 छटपटी  हो  रही  है  अन्न  उत्पादन  के  लिए  ।

 गमले  में  गाछ  लगाओो  ,  रास्ते  में  गाछ  लगाओो

 यह  कहा  जा  रहा  है  ।  जब  राष्ट्रपति  भवन

 के  बगीचे  में  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  तो

 जितने  मिनिस्टर  और  एम  पी  हैं  उन  सब  के

 लान  अभी  तक  क्‍यों  खाली  हैं  ।  कुछ  भी  करें,

 जब  तक  घूसखोरी  और  स्वार्थ  नहीं  हटेगा,
 तब  तक  चाहे  गमलों  में  भी  श्रनाज  पैदा  हो

 जाए,  फिर  भी  अनाज  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।

 रेडियो  में  और  अखबारों  में,  हर  एक  जगह
 में  भाषण  दिए  जा  रहे  हैं  करषि  और  खाद्य  का

 उत्पादन  बढ़ाने  के  विषय  में  ।  कंसे  अन्न

 उत्पादन  में  वृद्धि  हो  यही  खयाल  पहले  होना

 चाहिए  था,  जो  अ्रभी  कहा  जा  रहा  है  ।

 यह  सरकार  की  गलती  है  ।  मेरा  कहना  है  कि,

 इधर  तो  लड़ाई  का  आगमन  है,  उधर

 ग्रकाल  की  भंयकर  स्थिति  ।  ऐसी  हालत  में

 तुरन्त  कृषि  का  सुधार  होना  मुश्किल  है  इस

 साल  हर  जगह  वर्षा  ठीक  समय  पर न होने  के

 क्वारण  अताजों  में  भारी  क्षति  पहुंची  है।

 कहां  तो  सूखा  है,  जहां  पानी  की  सुविधा  है,

 वहां  विहन  का  अभाव  है  ।  रुपये  का  श्रभाव
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 है।  जहां  नल  कूप  बने;हैं  वे  कहीं  कहीं  जगह

 जगह  टूट  गए  हैं  ।  सूखा  पड़ा  है  1  जहां  पानी  की

 व्यवस्था  नहीं,  वहां  सूखा  है,  आदमियों

 को  पानी  पीने  के  लिये  मिलना  मुश्किल  हो
 गया  है।  ऐसी  हालत  में  इतनी  भारी  जनसंख्या

 के  लिए  अन्न  की  पूर्ति  कैसे  हो  सकती  है

 सुधार  तो  पहले  करना  था।  अपने  देश  की

 दयनीय  दशा  पर  तो  उस  वक्‍त  ध्यान  भी  नहीं
 दिया  गया  ।  विदेशों  से  भारी  संख्या  में  मशी

 वगैरह  मंगाई  जाने  लगी  जिसके  ऋण  का  बोझ

 मालूम  नहीं  किस  जिन्दगी  में  वसूल  होगा  ।

 मंत्रियों  के  लेक्चर  से  अनाज  पैदा  होने
 वाला  नहीं  है  ।  इस  में  वास्तविकता  की  आव-

 श्यकता  है  ।  हां,  यह  होगा  कि  अपना  फजें

 सरकार  बता  देगी  कि  हम  ने  तो  कहा  कठिन

 परिश्रम  कर के  ज्यादा  से  ज्यादा  श्रन्न  उत्पादन

 करो  और  सोमवार  को  ब्रत  करो  I  कहीं  कहते

 हैं  कि  मंगलवार  को  हनुमान  जी  का  ब्रत

 करो  ।  बिहार  =|  ब्रार्यवर्त  में  तो  महीने
 में  तीन  दिन  निर्जल  उपवास  करने  के  लिए

 कहा  गया  है  ।  इस  साल  तो  किसी  तरह  से  काम

 चल  ही  रहा  है  ।  आने  वाले  साल--  96  6--

 में  मालूम  नहीं,  क्या  गुज़रेगी  ।  उस  ववत  भी

 यही  कहा  जायेगा  कि-  एक  हफ़ता  खॉंग्रों  ब्रॉरिं

 एक  हफ़ता  ब्रत  रखों।  लेंगीं  श््न्न  कीं  पूति

 हो  पायेगी  |

 हमारी  सरकार  को  शांति  प्रिय  है  7

 सनन्‍्यासियों  और  जोगियों  को  भी  शान्ति  प्रिय

 है  ।  लेकिन  संन्‍्यासी  और  जोगी  दूसरे  के  श्राश्रय

 पर  ज़िन्दगी  गृज़ारते  हैं,  मांग  कर  खाते  हैं।

 यही  हाल  हमारी  सरकार  का  अभी

 है  i  62 में  हरेक से  सब  चीजें  मांगनी

 पड़ी  ।  अस्त्र-शस्त्र  भी  विदेशों  से  मांगने  पड़े  |

 श्ाज  .965  में  भी  वही  हालत  है  ।

 अब  जब  कि  देश  में  राशन  होने  की

 हो  रही  है,  तो  श्रमीरों  और  मालदारों  ने
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 भर  का  राशन  भर  कर  रख  लिया  है  |  इस-
 लिए  राशनिंग  से  भअमीरों  को  क्‍या  कमी  प्रा
 सकती  है  ?  राशनिंग  हो  या  न  हो  ,  प्रमीरों
 का  तो  कुछ  नहीं  बिगड़ेगा  ।इसका  प्रभाव
 तो  गरीबों  पर  पड़ेगा  |  उस  समय  यह  कहा
 जायेगा  कि  बारह  ग्रौस  की  जगह  प्राठ  स
 खाफम्मों  |  बेचारे  ग़रीब  परिवार  के  लोग  तो  मारे
 जाएेंगे,  लेकित  प्रमोरों  की  दावते  भौर  पार्टियां
 चलतो  रहेंगी  ।

 जब  जनता  को  पेट  भर  बाने  को  नहीं
 मिलेगा,  तो  लोग  परिश्रम  कैसे  करेंगे  ?
 उस  वक्‍त  शांति-शांति  कहने  से  काम  नहीं  चलेगा
 उस  वक्‍त  चोरी,  डाफा,  सूट-मार,

 घूतखशोरी  सब  बढ़  जायेंगे  t

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  भ्रमरीका
 से  पी०  एल०  480  के  प्रन्तगंत  जो  भनाज
 मिल  रहा  है,  उसको  ले  लेना  चाहिए  ।
 राजनीतिक  शर्त  पर  भ्रन्न  न  सही,  कर्ज  के  रूप
 रूप  में  ही  ले  लिया  जाये  ।  कर  तो  पहले ही  सिर
 पर  है  ।  एक  शभ्लौर  कु  सही  ।  इस  प्रकार
 l966  #8  वर्ष  तो  गुजर  जायेगा,  बाद  में

 ईएवर  मालिक  होगा  ।

 भरी  ब्रज  बिहारी  महरोजत्रा  (बिल्होर  ):
 अयध्क्ष  महोदय,  लोक  समा क ेप्रत्येक  ग्रधि-
 बेशन  में  खाद्य  स्थिति  पर  चर्चा  होती  है  -
 इस  भ्रधिवेशन  में  भी  कल  से  इस  विषय  पर
 चर्चा  चल  रही  है  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात
 है  कि  हमारे  देश  में  इस  बार  ठीक  से  वर्षा  नहीं
 हुई  है।  जिसका  नतीड़ा  यह  है  कि  खरीफ़
 की  फसल  की  सम्भावनायें  बिल्कूल  निराशा-
 जनक  हैं,  पिछत्री  रबी  को  फ़सल  जितनी  भ्रच्छी
 हुई  थो,  उससे  हम  को  थोडा  संतोष
 हो  गया  था,  लेकिन  उसके  बाद  वर्षा  न  होने
 के  कारण  ख़रोफ़  की  फसल  एक-चौथाई  भो
 होने  की  प्राशा  नहीं  है  ।  जो  थोडा  बहुत
 धान  झ्रोर  मककी  भादि  हुए  हैं,  वे  नाकाफी  हैं  ।
 रबी  का  एरिया  बढ़  गया  हैं  t  लेकिन  बरसात
 न  होने  के  कारण  रबी  के  भ्रासार  नज़र  नहीं
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 al  wet  इस  बारे में  मंत्री  महोदय  ने  जिस
 बात  की  तरफ़  संकेत  किया  है,  उस  पर  हमें
 ककर  शौर  करना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  हस  मसले  पर  कभो  भी  गम्भी-
 रता  के  साथ  और  दुर  की  पालिसी  बना
 कर  विचार  नहीं  किया  हैं  ।  प्रगर  उसने  कृषि
 उद्योग  को  प्राथमिकता  दी  होती,  तो  हम
 निश्चित  रूप  से  इस  मुसीबत  को  टाल  सकते
 थे  भोर  इस  समस्या  को  हल  कर  सकते  थे,
 ख़ास  तौर  पर  इसलिए  कि  पिछले  इतने  वर्षों  से
 हमारे  देश  में  कांग्रेस  का  शासन  रहा  है  |  तिकिन
 झाज  भी  हमारा  वही  नज़रिया  है  कि  हम
 दूसरे  लोगों  के  सहारे  इस  मसले  को  हल  करना
 चाहते  हैं  1  प्राज  भी  हम  कृषि  की  उपज  बढ़ाने
 के  लिए  फ़टलाइज़र--भौोर  वह  फर्टलाइजर,
 जो  किसी  फैक्टरी,  से  निकले--पर  निर्भर
 करना  चाहते  हैं  1  हमारे  देश  में  इतनी  बड़ी
 मात्रा  में  जो  फ़ईेलाइज़र  चूर्हे  में  झोंक  दिया
 जाता  है,  उसको  काम  में  लाने  के  लिए  कोई
 इन्तज़ाम  नहीं  किया  गया  है  ।  प्राज  तक
 गोबर  गैस  के  प्लांट  बना  कर  लाना  बनाने  की
 समस्या  को  हल  करने  का  कोई  उपाय  नहीं
 सोचा  गया  है  झौर  न  ही  यह  सोचा  गया  है  कि
 केसे  गोबर  का  उपयोग  [करके  कृषि  का  उत्पादन
 बढ़ाया  जा  सकता  है

 कौमिकल  फ़्ंलाइजर  जरूर  एक  प्रच्छा
 उर्वरक  है  ,  लेकिन  उसके  लिए  पानी  का  होना
 प्रावश्यक  है।झगर  पानी  उपलब्ध  नहीं  है,  तो
 यह  उवंरक  तो  खेत  के  लिए  जहर  हो  जाता  हैं  ,
 फ़सल  के  लिए  जहर  हों  जाता  |  ध्ाज
 पानी  की  यह  हालत  है  कि  न  भगवाल  पानी
 देते  हैं पौर  नन  नहर  से  पानी  मिलता  है  |
 गंगा  नहर  का  जो  रोस्टर  मिला  है,  उससे
 मालूम  होता  है  कि  महीने  में  केवल  एक
 हफ़ता  पानी  दिया  जायेगा  |  क्या  केबल
 एक  हफ्तों  पाती  देंकर  रबी  को  बचाया
 जा  सकता  है  ?  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि
 इससे  रखी  बचेगी  ।  फिर  पानी  पूरी  पनसाल
 में  नहीं  दियाजाता  है  1
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 [st  ब्रज  बिह्वारी  मेहरोत्रा]
 दूसरी  कठिनाई  यह  है  कि  यहां  पर  तो

 कृषि  मंत्री  भौर  खाद्य  मंत्री  एक  हैं  t  लेकिन
 राज्यों  में  कृषि  मंत्री  भ्रलग  हैं,  खाद्य  मंत्री
 भ्रलग  हैं  ,  सिचाई  मंत्री  भ्रलग  हैं  भौर  उनमें  इस
 बारे  में  कोई  सामंजस्य  नहीं  है  कि  किस  तरह
 पानी  कृषि-उत्पादत  के  लिए  किसान  को
 मौके  पर  मिल  सके  ।
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 किसान  को  जरूरत  होने  पर  पैसा  भी  नहीं
 मिलता  है.  भौर  जब  तक.  किसान  को  वक्‍त
 पर  सस्ते  ब्याज  पर  कर्जा  नहीं  मिलता  है,
 तब  तक  कृषि  के  उत्पादन  में  कोई  सफलता  नहीं
 मिल  सकती  है  ।  बड़े-बड़े  सम्पत्ति  वाले  लोगों
 को,  बड़े-बड़े  धनिकों  को,  खाद्य  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  बिजली,  पानी,  मशीनें  धौर
 मशीनों  को  मंगाने  के  लिए  फ़ारेन  एक्सचेंज
 भादि  सब  साधन  दिये  जाते  हैं,  तो  फिर  किसानों
 मे  क्‍या  पभ्रपराध  किया  है  कि  उन्हें  बकक्‍त  पर
 पस्ते  ब्याज  पर  पसा  नहीं  मिलता  ?  मेरा
 विश्वास  है  कि  प्रथर  हमारे  छोटे-छोटे  किसानों
 को  वक्‍त  पर  सस्ते  ब्याज  पर  रुफ्या  मिले,  पानी
 मिले,  बीज  मिले  धौर  जो  खाद  बर्बाद  होती  है,
 उसको  बचाने  का  इन्तज्ञाम  किया  जाये,  तो  वे
 लोग  प्रपने  खेतों  में  दो-दो,  तीन-तीन  फ़सें,
 पैदा  कर  सकते  हैं  ।

 हमारे  बड़े-बड़े  शहरों  को  प्रश्न  चाहिये  ।
 भन्न  वहां  पहुंचता  है  श्लौर  उस  के  लिए
 सरकार  राशनिंग  की  व्यवस्था  कर  रही  है  ,
 लेकिन  मैं  जानता  हूं  कि  ऐसे  शहर  भी  हैं,  जहां
 सियुप्रर  से  निकलने  वाला  मल-सूत्र
 द्षेतों  में  न  जा  कर  गंगा,  जमुना  भ्रादि  नदियों
 में  डाला  जाता  है  ।

 2.48  hrs,
 (Mr.  Deruty-Spraxer  in  the  Chair)
 भ्रब  देहात  में  भी  यह  हालत  हो  गई  है  कि
 स़ैप्टिक  टैंक  बना  कर  वहां  भो  मल-मूव  बर्बाद
 किया  जा  रहा  है  भौर  वह  खेतों  में  नहीं  जाता
 है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता  है  कि  हमारे
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 देश  में  भाज  यह  क्‍या  हो  रहा  है।  एक  तरफ़
 तो  हम  फ़र्टलाइज़र  के  मोहताज  हैं  भ्रौर  दूसरी
 तरफ  फ्रॉटिलिटो  के  जितने  साप्बन  हैं  ,  वे  सब
 बर्बाद  किये जा  रहे  हैं  t  मैं  मंत्री  महोदय
 का  ध्यान  इस  भोर  भाकषित  करना  चाहता
 हूं  भोर  चाहता  हूं कि  वह  कृषि  के  विशेषज्ञों
 से  इस  बारे  में  परामर्श  करके  कोई  रास्ता
 निकालें  ।

 यह  जरूरी  नहीं  है  कि  हम  खाने  के
 लिए  केवल  पभ्रन्न  पर  ही  निर्भर  रहें  -  हमें  बड़ी
 घ्रासानी  से  मुर्गी  -पालन,  पिग्गरी  भ्रौर  मत्स्य-
 पालन को प्रोत्साहन  दे  कर  दूसरी  चीज़ों  का
 उत्पादन  भी  बढ़  सकते  हैं  t  हम  में  से  जो  लोग
 प्रामिबभोजी  हैं,  वे  इन  चीज़ों  से  भपने  खाने
 को  ख्रप्क्लीमेंट  करके  भपने  हिस्से  का  कुछ  भ्रंश
 बचा  सकते  हैं  ।

 मानलीय  श्ाज़ी  जी  ने  यह  नारा  टिया  है
 कि  सप्ताह  में  एक  क्र  खाता  न  छाया.  जाये  ।
 यह  नारा  बहुत  भच्छा  है,  लेकिन  यह  कंवल
 उन  सफ़ेदपोश्नों  के  लिए  है,  जो  दोनों  वक़्त
 खाना  खाते  हैं  भ्रोर  भ्रच्छा  खाना  झ्ाते  हैं  ।
 लेकिन  हमारे  देश  की  87  फीसदी  प्राबादी
 देहातों  में  रहती  है  प्लौर  देहात  में  बहुत  से
 घर  ऐसे  हैं,  जिनमें  दो  वक्‍त  खाना  नहीं  बनता
 है  ।  कल  माननीय  सदस्य,  श्री  गहमरी,  ने
 ठीक  ही  कहा  था  कि  देहात  में  बहुत  से  घर
 एंसे  हैं,  जहां  एक  ही  वक्‍त  खाना  बनता  है  ।
 मैं  इन  समस्याप्नों  की  भोर  मंत्री  महोदय  का
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 किसानों  की  जो  जरूरी  मांग  है  वे  पानी  की
 है  t  प्रगर  पानी  की  व्यवस्था  ठीक  से  हो  जाए
 तो  यह  जो  प्रन्न  को  कमी  हमें  दिखाई  देतो  है
 यह  बहुत  हृद  तक  पूरी  हो  सकती  है  t  इस
 कमी  को  हम  बहुत  प्रसानी  से  पूरा  कर  सकते
 है  भ्राप  कहते  हैं  कि  दस  फीसदी  की  कमी  हूँ  t
 लेकिन  यह  कमो  ऐसी  नहीं  है  जोकि  पूरी  ही
 न  की  जा  सकती  हो ।  मैं  प्रापको  प्पने  क्षेत्र
 की  बात  बतलाता  हूं  ।  वहां  पर  गंगा  की  नहर
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 जाती  है  1  उसका  पानी  मेरे  इलाके  को  लगता
 है  |  भ्रगर  वक्‍त  पर  पानी  मिल  जाता  है  तो
 सचमुच  दो  वो  भोर  तीन  तीन  फसलें  वहां  पर
 लोग  कर  लेते  हैं।  प्रगर  पानी  समय  पर  दे  दिया
 जाए  पश्लौर  जितने  पानी  की  प्रावश्यकता  हों
 उतना  दे  दिया  जाए  तो  तीन  तीन  फसलें  करना
 मुश्किल  नहीं  होना  चाहिये  ।  सरकार  को
 चाहिये  कि  वह  कुएं  खुदवा  कर  पाती  को
 व्यवस्था  कर  दें  ।  झ्गर  पानी  के  लिए  बडे
 बड़े  बांधों  पर  ही  निर्भर  रहे  तो  इससे  काम  चल
 नहीं  सकता  है,  इससे  जितनी  प्रापको  समस्या  है
 वह  शीक्रहल  होते  वालो  नहीं  है  1  मापकों
 चाहिये  कि  शाप  पके  कुंए  बनवा  कर  उनके
 लिए  बिजलो  को  व्यवस्था  कर  दें  t  तब  यह  जो
 समस्या  है  इसको  समाधान  बहुत  भ्रासान  हो
 जाएगा  |

 इन  कुग्यों  के  लिए  झ्रापकों  चाहिए  कि
 श्राप  बिजली  भी  दें  ।  देहातों  में  बिजलो  दी
 तो  था  रही  है  लेकिन  बहुत  धीरे  धीरे  दी  जा
 जाती  है  1  वहां  तेड़ो  से  बिजलो  पहुंचाई  जानी
 चाहिये  ।  कंसलटेटिव  कमेटी  में  मैंने  इस
 प्रश्न  को  उठाया  था  ।  मैंने  माननोय  बिजली
 बंड्ो  से  कहा  था  कि  वेहातों  में  बिजली  पहुंचाने
 की  व्यवस्था  को  जाए  |  हससे  न  केवल  वहां
 उद्योग  घंथे  स्थापित  होने  में  सहायता  मिलेगी
 बरण्‌  कृषि  उश्योग  में  भो  सहायता  मिलेगी  प्रीर
 प्रश्न  की  पैदावार  बढ़  सकेगी  ।  उन्होंने  इसके
 उत्तर  में  यह  कहा  कि  देहात  के  लोग  पैसा  दें
 तो  ऐसा  किया  जा  सकता  है।  इसके  लिए
 उन्होंने  भ्रलग  से  पैसे  की  मांग  की  ।  प्रथ  झाप
 देखें  कि  जब  देहात  के  लोगों  को  बिजली  देने
 की  बात  प्राती  है  तो  प्रलग  में  उन से  पैसा
 देने  की  मांग  की  जाती  है  मेकिन  शहर  वालों
 को  जब  बिजतो  देने  की  बात  ग्राती  है  तो  कोई
 प्रलग  से  पैसे  की  साग  नहीं  की  जाता  है  शौर
 उनको  बिजली  सस्ती  भो  दी  जाती  है  ।  यह
 दो  तरह  की  नज  र  क्‍यों  ?  ऐसा  भेदभाव  क्‍यों?
 शहरों  को  तो  झाप  एक  दृष्टि  से  देखते  हैं
 लेकिन  देहातों  को  दूसरी  ही  दृष्टि  से  देखते  हैं  ।
 शहर  वालों  के  खिए  एक  धरह  का  बरताव

 बाय  ‘Drought  इा१है:
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 प्लौर  गांव  वालों  के  लिए  दूसरी  तरह  का
 बरताव,  यह  तो  झच्छो  बात  गहीं  है  1  उसी
 तरह  से  बिजलो  के  रेट  की  बात  है  |  शहरों  में
 लगे  हुए  उच्चोग  धंधों  को  सस्ती  बिजली  दी
 जाती  है  जबकि  देहातों  में  कृषि  उद्योध्  के
 लिए  सस्ती  बिजली  की  जब  मांग  होती  है  तो
 कहते  हैं  कि  उस  मांग  को  पूरा  नहीं  कर  सकते
 हैं।  भगवान  के  ताम  पर  सोचें  कि  सस्ती  बिजली
 किसे  देनी  चाहिए  1  जो  पैसा  बिदेशों  से  प्रश्न
 मंगाने  पर  खर्च  करते  हैं  प्गरवह  पैसा  भ्रनुदात
 देने  में  खर्च  करें,  बिजली  सस्ती  देने  में  ख  करें
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  प्रश्न  की  समस्या  हल  हो
 सकती  है  ।  बिजली  की  उपलब्धि  बढ़ती  जा
 रही  है,  यह  सही  है  |  लेकित  गांवों  में  बिजली
 धीरे  धोरे  पहुंच  रही  है  ।  निज  के  जो  कुंए
 लगाते  हैं  उनके  लिए  भी  बिजली  देने  की
 व्यवस्था  करनी  चाहिये  श्ौर  सस्ती  दरों  पर
 देने  की  ब्यवस्था  करनी  चाहिये  t  मैंने  पत्ता
 लगाया  है  प्ौर  मुझे  पता  चला  है  कि  केन्द्र
 के  जो  सिचाई  मंत्ती  हैं  उनके  हाथ  में  बिजली
 तो  है  लेकिन  ट्यूबधैल  उसके  हाथ  में  नहीं  हैं  T
 यह  क्‍या  मज़ाक  है,  समझ  में  नहीं  प्राता  है  ।
 किन्‍्हीं  राज्यों  में  बिजली  एक  के  हाथ  में  प्रौर
 प्रानी  किसी  दूसरे  के  हाथ  में  o  जिन  के  हाथ  में
 पानी  है  वे  पानी  भी  वक्‍त  पर  महीं  पहुंचाते
 हैं।  इस  तरह  की  जो  शिकायतें  हैं  इन  की  तरफ
 सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  प्रगर  इन
 बातों  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाएगा  तो  जो
 शिकायतें  हैं  वें  बनी  रहेंगी  भ्रौर  यहां  पर  इस
 विषय  पर  बहस  का  क्रम  इस  तरह  से  चलता
 रहेगा  भ्रौर  पह  जो  समस्या  है,  यह  हल  नहीं
 होगी  t  इसका  पगर  झाप  चाहते  हैं  कि  कोई
 हल  निकले  तो  उसकय  उपाय  यह  है  कि  इस
 साटो  बातों  पर  प्राप  गौर  करे  भौर  गौर  करते
 के  बाद  कोई  रास्ता  निकालें  ताकि  कृषि  के
 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  जिन  साधनों  की
 ब्रावश्यकता  है  उनकी  पूलि  ही  सके  ।  प्रापको
 देखना  होगा  कि  किस  सरह  से  गोबर  का  हस
 खाद  के  लिए  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं,  खेतों
 में  पानी  पहुंचाने  की  ह्लोर  समय  पर  पहुंचाने
 की  किस  प्रकार  से  व्यवस्था  की  जा  सकती  है,
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 (थो  ढज  छिद्दारी  मेहरोत्रा]
 हरीखाद  कित  तरह  से  पैदा  की  जा  सकती  है
 सोकि  कि  में  उसका  उपयोग  करके  उत्पादन
 क्रो  बढ़ावा  जा  सके  |  ग्रदर  हम  एंसा  कर  दें  तो
 हमें  फटिवाइजर  के  लिए  अपनो  फंक्‍्ट्रीड  पर
 या  विदेशों  प  र  लिमर  नहीं  रहता  पढ़े  गा,  उनका
 मुहताज  नहीं  होता  पढ़ेंगा  |  भ्रगर  हम  इधके
 लिए  श्रपनी  फीड़ीए  था  विदेशों  पर  निर्भेर
 रहेंगे  तो  सारी  की  सारी  हमारी  समस्या  वैसी
 की  बेसी  बती  रहेगी  ।

 कृषि  बरब।द  करते  वाले  जो  जनन्‍्तु  है,
 उन  से  भी  हमें  कृष्ठि  की  रक्षा  करती  चाहिये  ।
 चुहे  बड़  रहे  हैं,  विडियों  का  हमला  होता  रहता
 है,  नीलवाय,  बन्दर  ग्रौर  सूप्तर  इस्यादि  फश्चलों
 को  बरबाद  करते  रहते  हैं।  द  त  भ्ष  भापको  चाहिये

 के  श्राप  फलों  को  दक्ष]  करते  को  ध्यवस्था
 करें  t  बन  सं  रछण  वोजना[घपने  लागू  कर  रखी
 है,  घनों;का  संरक्षण  तो  झापने  कर  रखा  है
 लेक्षिन  उसके  साथ  साथ  श्राप  यह  भी  देखें  कि
 भापने, उन  बतों  मैं  डाकू  और  सुमर  पाल  रखे
 हैं  जो  खेतों  को  खराव  किया  क  रते  हैं  t

 गाँवों  में  तालाजों  की  व्यवस्था  भी  प्राय
 करें  |  वहां  पर  मत्स्य  पालत  भी  हो  सकता  है
 झोर  सिचाई  के  काम  में  भ्री  उसका  हानी  झा
 सकता  है  |  मछली  उशोग  को  भी  प्ापको
 प्रोत्साहन  देन।  जाहिये  |  गहरे  समुद्र  में  मछतियां
 पकड़ने  का  भी  इंतजाम  होनत!  चाहिये  v  ये
 सब  जोड़ें  हमें  खाध  की  समस्या  की  हल  करते
 में  सहायता  दे  सकती  हैं  1

 इन  शब्दों  के  साय  मैं  प्रांत  करता  हूं
 1 उ  मापकों  पने  प्रयासों  में  कॉधयावी  मिले
 झोौर  जो  झाता  धापने  की  है  वह  a  7  धापको
 पूर्ण  हो

 Shri  Dinea  Bhattacharya  (Seram-
 pore):  Two  have  spoken  from  the
 other  side.  When  will  we  get  a
 chance?

 Mr.  Depaty-Speaker:  Only  one  das
 apoken,

 DECEMBER  3  3905  and  Drought  580
 Conditions  (Ms.)

 Shri  Veernona  Gowds  (Bangalore):
 I  am  very  happy  thet  the  Food  Minis-
 ter  has  made  a  very  practical  stete-
 ment  in  the  House  yesterday.  He  has
 taken  a  realistic  view  of  the  conditions
 prevailing  in  the  country  with  regard
 to  this  important  matter.

 While  appreciating  the  statement  for
 being  practical  and  useful  and  for  com-
 prising  ideas  and  suggestions  about
 thig  matter,  J  want  toexpress  the  view
 that  unless  these  useful  suggestions
 are  tlanslated  into  action  they  will
 Temain  only  a  pious  hope.  These  ideas
 and  suggestions  have  been  before  the
 country  all  these  years.  Statemeuts
 heave  been  issued  and  Ministers  have
 meade  speeches  about  this  matter.  but
 in  my  experience  these  things  have
 not  been  implemented  as  yet.

 Recentily  I  had  an  opportunity  of
 touring  the  greater  part  of  my  con-
 stituency  and  personally  found  the
 harrowing  conditions  facing  the  peo-
 ple  in  those  areas.  Pople  have  no
 food  to  eat,  no  water  to  drink,  the
 cattle  have  tno  fodder.  People  are
 wandering  to  search  of  food  and  work.
 In  the  rural  areas  the  people  are  poor,
 but  they  are  a  very  proud  pecple;
 they  would  rather  starve  tham  beg  for
 food.  So,  they  are  leaving  their
 houses,  abandoning  even  their  women
 and  children  to  shift  for  themselves,
 in  search  of  food  and  work.  Wherever
 they  go,  there  Is  no  work.

 The  Mysore  Government  is  doing
 its  best  by  way  of  providing  work  for
 these  people,  Sut  what  they  are  at-
 tempting  to  do  is  only  a  drop  in  the
 ocean,  They  have  sanctioned  about  a
 couple  of  lakhs  of  rupees  for  each  dis-
 trict,  wbezeas  they  require  at  leasta
 couple  of  crores  for  each  district.
 Therefore,  the  request  of  the  Mysore
 Government  to  sanction  Rs.  20  crores
 to  provide  adequate  work  for  these
 people  should  be  immediately  granted.
 I  was  happy  to  read  in  the  note  thet
 was  distributed  to  the  Members  of  the
 House  that  the  Union  Goverment  was
 sympathetically  considering  the  re-
 quest  of  ihe  Mysore  Government.
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 With  regard  to  food,  the  fair  price
 shops  and  co-operative  societies  are
 mot  adequately  supplied,  so  that  all
 people  who  need  the  rations  eould  got
 them.  Therefore,  immediate  attempts
 should  be  made  to  rush  whatever  food
 @  available  to  Mysore,  so  that  the
 difficulties  may  be  got  over.

 43  hrs.

 With  regard  to  cattle,  even  now  one
 en  see  in  the  evenings  hundreds  and
 thousands  of  cattle  being  driven  on
 the  roads  in  search  of  fodder.  Cattle
 are  sold  very  cheap.  A  pair  of  bul-
 jocks  which  would  cost  about  Rs.  400
 to  Rs.  500  is  now  available  for  less
 than  Rs.  200.  Goats  and  sheep  also
 fave  become  very  cheap.  A  goat  or
 a  sheep  which  would  cost  Rs.  40  to
 Rs.  50  is  now  available  for  Rs.  0  to
 Rs.  5.  Mutton  which  used  to  cost
 Rs.  4  to  Rs.  5  per  Kg.  is  now  available
 for  Rs.  2  or  even  less.  ‘Such  is  the
 eondition.  In  some  of  the  villages  I
 was  told  that  the  cattle  are  being
 driven  out  of  the  houses,  so  that  the
 people  may  not  see  their  cattle  die  be-
 fore  their  very  eyes  for  want  of  fod-
 der.  Therefore,  I  was  surprised  to  read
 in  the  note  that  is  supplied  to  the  Mem-
 bers  of  the  House  that  no  State  Gov-
 ernment  has  asked  for  fodder.  I  real-
 ly  wonder  why  the  Mysore  Govern-

 ment  is  silent  about  this  matter,  for  in
 Mysore  thousands  of  cattle  are  on  the
 verge  of  starvation,  are  being  sold,
 and  goat  and  sheep  are  being  killed
 for  food.  Therefore,  I  would  request

 '  the  Government  to  arrange  for  supply
 -ef  fodder  also  to  Mysore  State.  This
 selling  of  cattle  at  cheap  rates  and  the
 killing  of  goats  and  sheep  will  con-
 ‘front  the  ryots  with  a  grave  situation
 in  the  near  future;  when  the  rains  fall

 ‘there  would  be  no  cattle  to  plough
 and  there  would  not  be  any  sheep  or
 Boat  so  that  we  could  get  some  man-
 ure  for  the  fields.  The  middle  class

 ‘ryots  were  encouraged  to  mechanise
 their  farming  methods,  and  some  peo-
 Ple  have  been  trying  to  buy  small
 tractors.  The  tractors  manufactured
 ‘te  various  foreign  countries  are  very'
 eostly.  We  would  not  get  one  for  less

 -  than  Rs.  15.000  to  Rs.  30,000  But
 2064  (Ai)  LS—6.
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 the  Russian  tractors  cost  a’  little  less.
 A  l4  hp.  Russian  tractor  costs  about
 Rs.  6,000  and  a  smaller  one  will  cost
 about  Rs,  4,000.  I  am  told—I  do  not
 know  whether  it  is  a  fact—that  the
 dealers  of  Russian  Tractors  in  India
 are  asked  to  add  Rs.  4,000  more  per
 Russian  tractor  and  keep  that  amount
 in  a  separate  account  and  submit
 monthly  accounts  to  the  State  Trad-
 ing  Corporation,  and  that  amount  is
 meant—that  is  what  I  am  told—to  sub-
 sidise  the  indigenous  manufacturers
 of  tractors.  Now,  the  tractor  which
 I  could  get  for  about  Rs.  6,000  would
 cost  about  Rs.  10,000  now,  and  that
 is  to  help  the  local  manufacturer  of
 tractors.  It  is  not  a  correct  policy,
 that  these  people  should  be  burdened
 with  another  Rs.  4,000  extra.  You
 know,  Sir,  there  is  a  Kannada  proverb
 which  when  translated  means  “kill  the
 snake  to  feeq  the  vulture,”’.  Thas  is
 what  is  going  to  happen  if  this  sum
 of  Rs.  4,000  is  addeq  to  the  price  of
 each  Russian  tractor.  As  I  said,  I  do
 not  know  whether  it  is  a  fact;  if  it  is
 not  a  fact,  I  shall  be  very  happy.  But,
 if  it  is  a  fact,  I  request  the  Govern-
 ment  to  look  into  the  matter  and  see
 that  in  the  name  of  helping  the  indi-
 genous  manufacturer,  the  middle  class
 ryots  are  not  taxed  heavily.

 The  Mysore  Government  have  re-
 cently  passed  an  order  that  the  D.Cs.
 are  empowered  to  decide  and
 ryots  which  crop  they  should  raise
 on  their  fields.  In  the  absence  of  a
 crop  planting  law,  this  will  harass  the
 people  to  a  great  extent.  That  is  my
 experience  because  there  are  D.Cs.  and
 D.Cs.;  some  of  them  may  not  know
 exactly  what  is  agricultural  science.
 In  their  own  way  they  may  ask  the
 people  to  raise  a  crop  which  is  not
 suitable  for  that  particular  land.  Why
 I  say  this  is,  very  recently,  a  co-
 ordinating  officer  at  the  State  level
 did  not  believe  that  a  well  on  an
 empty  tank-bed  or  on  the  side  of  a
 river  could  be  dug  within  three  or
 four  months.  According  to  him,  it
 would  take  about  two  to  three  years,
 and  the  cost  would  come  to  about
 Rs.  5,000.  An  experienced  agricultur-
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 lat  or  a  man  jo  the  rural  arees  knows
 that  these  temporary  mud  wells,  0  to
 IS  feet  deep,  could  be  dug  within  20
 days.  or  in  a  month  or  two  and  at  not
 more  than  a  cost  of  Rs.  500.  I  gay  this
 because  these  inexperienced  officers
 who  do  not  know  the  rural  life,  who
 do  not  know  the  agricultural  condi-
 tions,  are  called  upon  to  advise  the
 peopie.  I  therefore  auggest  that  the
 only  experienced  officers  should  be
 entrusted  with  such  programmes  of
 work.

 There  is  an  army  of  workers  in  the
 rural  arcas.  The  officers  belonging  to
 the  co-operative  department,  the  agri-
 cultural  department,  the  development
 department,  and  officers  such  aa_  the
 3.D.0s.  and  others.  According  to  my
 knowledgie  and  experience,  these  offi-
 ciais  are  doing  precious  little  in  the
 matter  of  practically  assisting  the  ryote
 and  rendering  them  help.  These  offi-
 cel's,  such  as  the  B.D.Os,  and  others
 are  moving  about  in  the  villages  in
 jeeps  supplied  by  Government  and  il
 is  universally  said  in  the  rural  parts
 that  Instead  of  calling  them  BDOs.,
 they  could  be  called  cigarette,  because
 they  only  smoke  cigarettes  and  move
 about  and  they  are  not  in  touch  at
 all  with  the  rural  folk.

 13-05,  br.

 [Stiemate  Renu  Cragravaarty  in  the
 Chair]

 J  wonte  sage  Upon  the  Goverument  to
 whip  up  thes:  people  and  ask  them
 to  get  into  touch  with  the  rural  folk
 and  enter  their  fieds  and  take
 them  into  their  confdenct  and  sug-
 geat  ty  them  ways  and  means  uf  act-
 ting  over  the:  present  difficulties:  «spe-
 cinlly  the  programme  that  has  been
 Placed  by  the  Food  Minister  before
 thie  House  hag  to  be  tackled  in  sil
 serlousnesa.

 D@ECEMBER  2,  965  and  Drought  5784
 Cgulitions  (Ms.)

 Sbri  Aivares  (Papjim):  Mr.
 Chairman,  for  the  last  many  years  the
 Govermenent  hes  been  seeking  shelter
 behind  the  caprice  of  the  Indian  mon
 20on  It  is  an  obvious  fact  that  India
 is  always  a  deficit  country  with  res-
 pect  to  food,  even  though  the  failure
 of  a  particular  monscon  may  aggra-
 vate  the  Situation.  There  ate  other
 countries  that  suffer  from  the  vaga-
 cies  of  the  monsoon  such  as_  India
 does,  but  in  the  course  of  years,  they
 have  worked  to  ensure  themselves
 against  this  possibility  and  have  seen
 that  food  does  not  depend  so  much
 upon  natural  resources  as  upon  man-
 made  insurance.  The  paradox,  how-
 cver,  is  that  the  more  developed  coun-
 tries  have  a  better  production  of  food
 supply  than  the  under-developed
 countries.  tn  the  conference  that  the
 Food  Minister  attended  last  week  in
 Rome,  Mr.  Sen,  the  Director-General
 of  the  FAO,  has  drawn  attention  to
 the  low  production  of  under-develop-
 ed  countries,  which  has  gone  down  by
 28  per  cent.  This  is  the  malady  that
 under-developed  countries  suff":  “om
 and  it  is  not  peculiar  to  India.  in  all
 under-developed  countries,  which  have
 seen  colonia)  rule  through  more  deve-
 loped  countries,  there  is  always  a
 residue  of  a  coionis})  mind.  namely,
 that  industrialisation  must  take  pre-
 cedence  over  agricultural  production.
 in  all  such  countries  such  as  Russia,
 Yugosiavin,  India  and  China.  agricul-
 tural  predurction  has  suffcred  because
 of  the  high  priority  and  predominance
 Riven  to  industrial  production.  It  is
 only  at  a  later  stage,  because  of  the
 fnct  of  food  shortages.  that  men  like
 Khrushchev  in  Russia  and  Tito  in
 Yugosiavia  have  reversed  the  process
 of  Priorities  and  siorted  giving  atten-
 tion  to  agviculttrrsl  production.  Our
 planners  did  not  take  the  lesson  of
 history  ang  the  result  is  that  we  de-
 pend  so  much  upon  the  monsoon.  We
 depend  so  much  upon  more  industrial
 production  that  the  rural  sectors  of
 th.  economy  are  left  entirely  neglect-
 ed.  That  is  the  reason  why  the  fail-
 ure  of  an  4grieultural  policy  prima-
 rily  brings  about  a  repetiiive  occur-
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 repce  of  food  shortages.  I  am  sure
 that  if  a  policy  was  evolved  by  which
 jerge  tracta  Could  be  carefully  nur-
 tured,  fot  imitance,  with  the  availabi-
 lity  of  water-supply,  of  making  avail-
 able  good  fertilisers,  with  a  real  price-
 policy,  and  an  agricultural  social  ar-
 rangement,  we  would  have  been  able
 to  get  over  these  repeated  shortages
 and  India  could  be  welt  on  tke  road
 to  self-aufficiency.

 The  first  essential,  [  would  say,  is
 to  come  out  with  2  national  food
 budget,  showing  how  much  there  is,
 how  much  do  we  require,  At  the  pre-
 sent  moment,  the  ration  of  12  ounces
 is  propesed  to  be  increased  to  i6°3
 ounces  in  ‘1970-71.  Whenever  this
 Government  is  in  a  difficulty.  it  always
 holds  oul
 will  get  five  years  hence,  neglecting
 the  situation  that  is  facing  us  today.
 lam  sure,  Madam  Chairman,  that  the
 Indian  peopie,  and  this  House.  will
 not  be  taken  ist  by  such  promises,
 We  have  to  know  what  the  position  is
 today  sio  that  we  can  draw  up  a  natio-
 nal  food  budget  for  the  moment,  that
 is  today,  aud  in  relation  to  the  natio-
 Nal  food  budget  we  can  also  atrange
 a  national  agricultural)  market.  Un-
 less  there  is  a  uniform  agricultural
 market  in  this  country,  whatever  you
 try  to  do  will  not  be  possible,  because
 these  two  are  Inter-related  concepts,
 a  nalional  food  budget  and  a  national
 agzicultural  market,  90  that  one  works
 in  conjunction  with  the  other.

 The  Food  Minister,  yesterday.  when
 speaking  on  his  motion,  said  that  the
 deficit  would  be  in  the  nature  of  8
 million  tons.  Now,  asl  say  that  this
 deficit  Is  comparable  to  normal  deft-
 cits,  even  when  the  mons%0n  is  rather
 favourable,  |  want  to  know  from  the
 Food  Minister  what  he  proposes  to  do
 to  work  out  in  the  next  few  years  8४
 mational  tood  budget  30  that  we  are
 able  to  find  out  what  are  the  neces-
 sary  inputs  that  we  have  to  invest.
 and  what  are  the  outputs  that  will
 @omse  about,  atid  on  the  composition
 of  these  various  comfPorites  of  inputs
 ad  outputs  we  have  to  And  out  what
 he  thinks  about  them.

 the  prospect  of  what  we’
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 Let  us  take  the  question  of  water.
 Many  years  ago  when  Albert  Einstein
 was  asked  his  opinion  about  the  atom
 bomb  and  the  dangers  inherent  in  it,
 he  said  he  was  not  so  much  worted
 about  the  devastating  effects  of  the
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 atom  bomb  because  men  was  ०0
 selfish  to  destroy’  himseif,  but
 he  said  that  a  real  danger  cane
 from  the  receding  water  table  The
 receding  water  table  is  receiving  the
 attention  of  the  scientists.  In  Indie
 the  experience  is  there.  It  is  evident
 from  the  fact  that  we  are  looking  to
 deepen  the  wells  that  have  been  dug.
 We  want  to  energise  the  tubewells.
 This  receding  water  table,  for  some
 texson  or  the  other,  has  not  occupied
 the  attention  of  the  Government.
 Rather  thin  dapend  upon  the  monsoon
 and  the  dams  for  consequent  irriga-
 tion,  the  Governmem  should  make
 ug  independent  of  the  monsoon  by  a
 programme  of  having  one  tubewell!
 at  JGast  in  every  village.  The  moasoon
 has  its  vagaries.  These  vagaries  are
 further  dependent  upon  the  storage
 of  waler  for  hydel  purposes  If
 monsoon  fails.  not  only  dv  irrigation
 fucililics  fail,  but  also  [he  dependency
 upon  power  is  limited  a»  much.  Can
 we  not  arrange  a  programme  by  which
 this  country  while  accepting  the
 blessing  of  a  good  monsoon  is  indc-
 pendent  of  it?  The  Minister  of  Irri-
 gation  aid  Power,  fortunately,  is  here.
 He  knows,  aa  well  as  others  do,  that
 this  phenomenon  of  a  receding  water
 table  will  harass  thi<  country  ap  it  is
 harassing  other  countrivs.  Therefore.
 we  must  pay  attention  to  water
 Without  the  tnpul  of  water,  which  ix
 the  most  important.  (here  cannot  he
 any  agricultural  production.  There-
 fore,  the  first  point.  they  must  evolve
 a  firm  policy  about,  is  the  question
 of  water.  Water  mux{  be  ssupplicd
 cheaply.  water  murt  be  supplied  in
 abundance,  aNd  unless  the  Govern-
 ment  evulve  a  policy  of  independenrce
 of  water,  free  from  the  abundance  or
 the  vagaries  of  the  monsoon,  agricul-
 tural  production  can  never  be  assured

 The  next  point  ‘5  the  question  «of
 fertilleera.  The  story  of  fertiliser  be
 that  whereas  India  uses  one  pound  of
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 fertiliser  per  unit  Japan  uses  20
 pounds  of  fertiliser.  Japan  uses  20
 times  as  much  as  India  an4  there-
 fore,  naturally,  Japan  is  abfe  to  pro-
 duce  80  much  of  crops  per  year  on
 one  acre  of  land.

 Thi.  brings  me  to  the  controversy
 of  whether  to  extead  the  area  of
 cultivation  or  to  limit  it  to  intensive
 cultivation.  The  world  average  is  2
 per  cent  of  the  total  area  of  the  land
 for  cultivation.  That  is  supposed  to
 be  the  optimum.  Japan  has  45  per
 cent  of  the  total  area  under  cultive-
 tion.  tn  contrast,  India  has  45  per
 cent  of  the  total  area  under  cultiva-
 Won  One  can,  therefore,  draw  the
 conclusion  that  whatever  we  put  in
 त  tte  form  of  fertiliser  and  water.
 there  is  such  a  dissipation  of  reso
 urces,  such  a  dissipation  of  inputs,
 that  we  are  not  able  oO  get  out  the
 Moximum  out  of  the  land.  There  is
 alsa  a  controyer,  xy  raging,  and  there
 lias  been  a  (¢liscussion  on  this:  issue,
 whether  to  bring  in  more  area  Wider
 cultivation,  I  am  cpposed  to  this
 amiyzeation,  Already  we  hove  three
 lunes  Ihe  world  average.  Hf  5  per
 renl  of  the  total  an-a  under  crop  is
 considered  the  optimum  tiking  into
 consideration  the  number  of  inputs—
 fertilisers,  watery  etc—l  am  sure  we
 Biall  opt  for  a  more  inlcnsive  form
 «f  cullivatlon  where  in  selected  areas
 Government  can  produce  rrops  which
 will  ynve  @  high-vield  potential  than
 in  other  diversified  or  extensive
 fornis  of  cultivation.

 There  is  a  third  and  very  impor-
 fant  input,  and  that  is  an  sgricultuzal
 arrongement  of  far  as  the  peasant  is
 conrerned.  The  isave  of  agriculture
 ia  important.  Whatever  incentives
 are  given  to  industry,  they  affect  only
 @  snail  section  of  our  community.
 The  agricultural  eector  covers  more
 than  50  per  cent  of  our  population.
 more  lhsn  60  per  cent  of  owr  national
 income  Neglect  of  the  agicultusel
 eector  would  mean  neglect  of  60  per
 eent  of  ow  total  income  Therefore.
 ४०  netiana)  income,  no  per  capita
 lame.  ean  increase  so  long  as  the
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 Government  does  not  pay  prior  atten-
 tion  to  the  agricultural  sector,  We
 talk  of  economic  growth.  The  Gov-
 ernment  calculates  economic  growth
 merely  on  industria]  growth  If  more
 than  50  per  cent  of  the  population
 cortribute  to  more  than  60  per  cent
 of  the  national]  income  of  our  coun
 try.  il  is  obvious  that  these  50  per
 cent  of  the  population  are  tied  down
 by  a  negiet  of  the  agricultuzal
 Policy,  and  the  sooner  the  Govern-
 ment  pays  attention  to  it  the  better.
 Reference  has  been  made  to  the
 tardy  land  reforms  taking  place.
 Social  stagnation  neturelly  resulle
 because  of  this  slow  process  of  re
 arrangement  of  our  social  economy.
 Therefore,  if  this  Ihizsd  input—the
 fitst  being  woter  and  ‘the  second
 being  fertiliser—of  re-arrangement  of
 the  agricultural]  pattern  is  there,  2  am
 sure  the  other  desidcrata  can  be
 taken  care  of.

 Jet  me  now  think  of  the  fourth
 one  the  Quaslion  of  Prices  Price  ia
 very  importent.  Herc.  in  india,  we
 heve  neglected  it.  We  have  a  pare-
 doxica}  situation  where  extra  produr-
 tion  puts  the  produccr  in  a  difficutty
 because  he  does  not  get  the  fair
 prices,  while  if  there  is  a  short  stq~-
 Ply  according  lo  the  market  meche-
 nian  the  prices  should  rise  and  he
 is  still  in  the  eame  positlon  because
 none  of  the  conditions  of  a  market
 mechenistn  reach  him  or  benefit  him.
 In  progressive  countries,  in  Europe,
 the  Government  tekes  care  of  such  a
 situation.  In  England,  in  America,
 in  Japan.  and  other  countries  where
 the  market  mechanism  works  the
 Government  either  @ubsidise  food  of
 it  helds  the  egricukurista  by  giving
 them  suPMPort  prices.  President  de
 Gaulle  is  prepared  to  risk  the  entire
 future  of  the  Eiuopean  _ इल्फाध्ा ड
 Community  just  because  he  wants  a
 higher  price  for  hie  agticuttura)  pro-
 ducts.  Wf  an  Judustriel  nation  cem
 pay  so  much  attention  and  Gevote  se
 much  anxious  concer  to  the  future
 of  agucultvral  ecommmy,  it  ह  obvicis
 ly  oecwumnry  for  this  Govermment  tm
 meke  more  effarta
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 We  have  the  report  of  the  expert
 committee  that  met  at  Vijayanagar

 somewhere  late  last  month  to  decide
 about  this  question  cf  support  prices.
 They  have  recommended  three
 prices—minimum,  support  price,  pur-
 Chase  price  and  market  price.  So
 long  as  you  accept  the  theory  of  the
 market  mechanism  that  determine  the
 purchase  price  and  the  selling  price,
 11  is  all  right.  But  we  have  the
 experience  of  a  market  mechanism
 and  that  plays  havoc  into  our  eco-

 production.
 that

 these  threa  prices  should  be  there.
 At  the  most  I  may  suggest  that  the
 minimum  support  price  and  the  pur-
 chase  price  should  be  combined  into
 one,  and  a  market  price  should  be
 accepted  separately.  Shri  Pai  has
 stated  in  a_  statement  released
 in  Bangalore  that  he  would  like  India
 to  adopt  the  Japanese  method  of

 monopoly  procurement.  If  you  have,
 as  it  was  originally  intended,  a  policy

 i:  whereby  the  Food  Corporation  would
 adopt  a  policy  of  monopoly  procure-
 ment  ag  in  Japan,  the  range  of  three
 prices,  the  minimum  support.  price,
 the  purchase  price  and  the  market
 price  would  be  irrelevant  because
 One  agency  would  purchase  the  entire
 stock  that  is  brought  into  the  market.
 In  order  to  prove  this  we  have  the
 experience  of  how  the  prices  fluctu-
 ated  in  the  last  four  months.  In  spite

 ‘of  the  bumyler  crop  last  year,  the
 stocky  did  not  go  into  the  market

 anticipation  of  higher
 prices;  when  the  policy  was  announc-
 ed  by  Government  that  they  would
 procure  foodgrains  and  introduce
 rationing,  in  a  situation  like  that
 where  the  prices  should  have  gone

 up  to  a_  high  degree,  the  prices
 actually  had  not  shot  up  as.  they
 should  have.  The  statistics  supplied
 by  the  Government  of  India  have

 proved  that  prices  have  risen  but
 with  a  certain  amount  of.  restraint.
 This  phenomenon,  this  paradox,  is

 only  explained  by  the  fact  that
 hoarders  take  advantage  of  situations,
 hoping  to  profit  thereby  at  a  more
 favourable  opportunity.  And  when
 they  see  that  this  opportunity  will
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 not  be  available  because  of  the  mono-
 poly  procurement  policy  of  Govern-
 ment,  stocks  are  released  in  the
 market  at  prices  which  are  lower
 than  that  could  be  anticipated.  This
 only  goes  to  prove  that  the  three
 tier  policy  of  minimum  support  price,
 purchase  price  and  a  marketable
 price  is  unnecessary  in  this  country.
 If  the  Government  wants,  they  could
 have  a  support  price.  Therefore,  I
 would  again  refer  to  the  statement
 made  by  Shri  Pai  where  he  says  that
 the  policy  of  the  Food  Corporation  is
 hamstrung  in  this  respect,  because
 the  function  of  the  Food  Corporation
 is  intimately  linked  with  the  ques-
 tion  of  prices,  Shri  Pai  says  that  the
 Corporation  was  not  allowed  toe  fung-
 tion  even  as  an  ordinary  trader  in
 some  States.  He  has  stated:

 5i90

 “The  concept  of  a  food  pro-
 curement  and  marketing  organi-
 sation  had  not  gained  the  appro-
 val  of  these  States  but  he  had
 been  able  to  convince  some  of
 them  about  the  utility  of  the  Cor-
 poration  in  a  limited  field.”

 While  speaking  on  the  debate  on  the
 Food  Corporation  Bill  I  had  stated
 right  at  the  beginning  that  though

 “  the  setting  up  of  the  Food  Corpora-
 tion  was  a  welcome  venture  it  has
 been  hamstrung  and  not  allowed  to
 play  its  part  effectively.  The  Chair-
 man  of  the  Food  Corporation  of'  India
 ig  corroborating  what  I  said  some  six
 months  ago.  The  statement  says:

 “Mr.  Pai,  who  envisaged  the
 total  turnover  of  the  Corpora-
 tion  this  year  to  exceed  Rs.  250
 erores  conceded  that  the  figure
 could  have  been  higher  if  only
 the  Corporation  did  not  continu-
 ously  face  ‘a  problem  of  atti-
 tudes  in  many  States’.”

 That  is  the  erux  of  the  problem.  How
 ean  you  have  a  price  policy  unlese
 you  have  a  unified  agency?  If  you
 have  two  or  three  parallel  agencies,
 it  is  obivieug  that  the  prices  could
 not  be  controlled  and  some  of  the
 States,  like  every  private  trader,  will
 try  to  take  advantage  of  this  situation
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 Let  us  look  ut  what  Government

 fas  done  in  the  cange  of  prices  for
 eugercene.  ‘This  is  an  example  how
 the  Government,  while  not  interested
 in  giving  a  support  price  to  the
 a@rower,  is  very  anxious  to  give  a
 certain  swppor:  price  to  the  sugar
 industrialists  During  the  last  five
 years  the  Government  has  given  a
 gubsidy  of  something  like  Rs  3446
 erores  for  the  export  of  sugar  I! have  not  came  across  siny  instance  in
 which  this  Government  has  shown
 such  an  unxlety  on  behsif  of  the
 Grower.  The  growers  have  been  ask-
 ing  for  a  better  price  but,  in  apite  of
 this.  in  order  to  be  able  to  earn  a
 certain  amount  of  foreign  exchange.
 the  Government  has  given  a  subsidy
 to  the  sugar  industry  for  the  last  six
 years  of  Rs,  3446  crores.  Again.  if
 you  joek  al  the  imports  under  PL  480.
 which  unfortunately  are  very  neccs-
 fury  today  ut  a  time  of  food  crisis.
 though  we  must  look  ahead  to  4
 period  of  self-sufficiency,  Govern-
 ment  has  peured  tis.  927  crores  Into
 the  pockets  of  the  American  farmer.
 What  portion  of  this  money  cepre-
 sents  the  rea)  purchasc  price  there
 I  do  not  know.  Everybody  knows
 that  the  American  Government  gives
 support  price  to  the  American  farmer.
 If  a  portion  of  this  Rs.  927  rrores
 paid  tc  the  American  Government
 under  PL  480  funds  alone  could  have
 been  Riven  as  inrentives  to  the  Indian
 farmeis,  ]  am  sure  the  picture  of
 aigriculturs)  production  jn  India  would
 have  been  different.

 There  are  just  two  peints  tha,  I
 will  refer  to  before  I  conclude.  One
 is  the  Question  of  distribution,  As
 important  as  production,  as  impor-
 {ani  as  prire  support  is  the  Question  of

 distribution.  These  are  such  inter-
 related  preblems  that  it  is  not  possi-
 ble  to  discuss  them  absolutely  in  iso-
 lation.  The  distributive  process  in
 the  country  Is  in  the  hands  of  the
 traders  and  they  hold  up  stocks.
 Therefore,  if  we  have  monopoly  pro-
 rurement,  if  we  take  the  stocks  away
 from  the  millers  who  are  the  norma)
 channels  through  which  the  private
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 traders  buy  their  g.uins,  I  am  sure
 that  the  distributive  process  can  also
 be  controlled  by  the  Government
 There  is  no  point  in  Riving  support
 price,  there  is  no  poim  in  monopoly
 procurement  if  we  leave  the  dietribu-
 tive  process  entirely  in  the  hands  of
 the  big  distributors  Therefore,  I
 would  favour  the  eystem  by  which  the
 Government  having  secured  rmonopoly
 procurement,  to  the  extent  it  is  poe-
 sible,  should  be  able  to  leave  the
 distributive  process,  as  far  as  retail
 distribution  is  concerned,  in  the  hands
 of  the  retail  trade.  it  ia  not  possible
 for  the  Government  machinery  to
 undertake  the  distributive  process  at
 the  retail  level.  Therefore,  |  would
 suggest  that,  as  far  as  retail  distribu-
 tion  ia  concerned,  Government  should
 use  the  existing  machinery  that  is
 there,  including  the  pregressive  role
 of  the  co-operatives  in  order  to  bring
 about  this  distributive  process.

 Finolly,  I  would  jike  tv  suy  this
 The  Agricultural  Prices  Commission
 has  warned  us  that  we  shall  have  to
 live  with  the  difficulty  of  food  for
 the  next  ten  years.  Ten  years  is  a
 long  pericd.  Within  ten  years,  as
 somebody  said  this  morning,  there  is
 going  to  be  malnutrition.  there  is  go-
 ing  to  be  slow  stervation  end  our
 defence  potential  will  naturally  be
 affected  and  we  shall  noi  be  able  to
 do  what  the  people  expect  of  us.  The
 jawens  have  done  a  good  job  on  the
 front  and  we  must  de  en  equally
 good  job  on  the  home  front.  And  of
 al)  the  jobs  that  we  can,  the  respon-
 sibility  on  the  agficu3tural  front  is

 the  most  important  Within  these
 ten  years  many  things  will  happen.
 We  will  progress  in  many  spheres.
 War  is  8  catalyst.  We  mst  take
 advantage  of  the  unwitting  opportu-
 nity  that  Pakistan  bax  given  us
 through  this  aggression  to  bring  about
 a  transformation  in  our  economy.
 We  cannct  wait  for  ten  years  to
 achieve  self-sufficiency  in  food.  War
 gives  momentum  to  history,  as  Renin
 bes  said.  Therefore,  we  muat  teles-
 cope  the  prugreas  of  the  next  ten
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 ears  into  five  yeara  so  that  this
 eolniry  can  be  self-sufficient  as  soon
 as  possible,  and  as  a  result  thereof
 the  agzicultural  economy  can  be  re-
 babllitated.

 “Mr,  Chairman:  Shri  A.C.  Guba
 He  will  have  2  minutes.  We  have
 fa  accommodate  more  Congress  mem-

 bers.

 Shri  A,  C.  Guha  (Barasat):  Mr,
 Chairman,  the  situation  on  the  food
 front  ia  not  only  grave  but  it  is  al-
 most  critical.  Reports  from  practi-
 cally  every  State  indicate  that  there
 i8  nNear-famine  condition  prevailing
 all  over  Indie.  In  such  a  situation
 the  immediate  probiem  which  should
 engage  our  attention  is  the  distribu-
 tion  of  whatever  foodgrains  we  may
 have  in  the  country.  And  for  distri-
 bution  the  inain  thing  necessary  is
 procurement,  The  difficulty  is  that
 the  Government  machinery  frst  for
 procurement,  ord  then  for  distribution,

 is  not  ndcguate.  Last  year  when  the
 situation  was.not  so  much  acute,  rven
 then  the  achievement  was  short  of
 the  targct  by  3  lakhs  tons  in  the
 matter  of  precurement,  As  afainst  a
 ‘argel  of  9  lakhs  tons  Government
 could  procure  only  J6  lakhs.  tons  of
 tice.  This  year  when  there  has  deen
 a  huge  shortfall  in  the  khaziff  crop

 and  rabi  crop  prospect  is  also  very
 gloomy,  I  do  not  know  whether  it
 will  be  possible  fur  the  Gevernment
 to  procure  enough  foodgrains  to
 maintain  their  rationing  policy,  which
 at  present  they  have  Initlated  only  in
 towns  with  a  population  of  one  !akh
 and  above,  all  over  the  country.

 I  think.  Government  should  give
 Priority  attention  to  the  question  of
 Procurement  and  then  build  up  a
 system  of  distribution  yn  Septem-
 ber,  ‘1964,  we  were  told  in  a  Govern-
 ment  report:—

 “Government  have.  therefore,
 decided  to  set  up  a  Foodgrains
 Trading  Caerporetion  to  function
 en  strictly  commercial  lines  to
 purchase  store  and  ecli  faod-
 grains”
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 Since  then  jt  is  more  than  one  yeer,
 but  as  yet  the  Foodgraina  Corgote-

 tion  las  not  started  functioning  in  its
 full  force  or  with  fuli  implication  in
 all  the  States.  If  the  Government
 machinery,  even  in  auch  an  emergency
 atate,  moved  so  elowly,  it  would  be
 very  difficult  for  the  Government  to
 maintain  the  rationing  _ह$/डप्टा0  and
 the  break-down  of  the  rationing  8985
 tem  msy  ultimately  lead  to  law  and
 order  position  also  So,  ]  would  ear
 nestly  request  tie  Government  to
 empower  the  Food  Corporation  to
 have  monopoly  procurement  rights
 al]  over  the  country  and  then  to  eet
 up  its  own  agencies  for  distribution.
 I  fully  support  the  views  expressed
 by  my  preceedng  speuker  thet  unless
 there  is  a  uniform  machinery  for  pro-
 curement,  you  cannot  have  uniform
 price  peliry  also,

 S'94

 Regarding  price  policy,  the  Food-
 grains  Prices  Commission  have  stated
 against  the  fixing  of  the  maximum
 price  pojicy,  but  the  Government  has
 fixed  4  maximum  fics;  policy.  Per-
 haps,  that  wes  aiso  necessary.  But

 the  tragedy  is  that  t!.e  Government
 has  not  been  able  to  entroce  the
 maximum  price  policy  even  in  Cen-
 ‘rally  administered  arcas.  Practi-
 cally  every  State  has  been  conniving
 at  the  breach  of  the  maximum  price
 policy  settled  by  the  Government,  if
 in  a  crisiv  like  this)  the  Government
 cannot  implement  its  own  policy,  it
 wil)  lead  to  digastroun  results.

 The  estimate  is  that  this  year’s
 kharif  crop  will  be  about  &  million  or

 7  million  tonnes  lesa  then  leat  year's
 and  the  lest  year's  Rharif  crop  waa
 about  3  miilion  or  4  million  tonnes
 Jess  than  the  previous  year’s,  s0  we
 do  not  know  what  the  ultimate  posi-
 tion  of  food  shortage  wil]  be  as  re-
 gards  the  kharif  crop  is  conterned.

 For  the  rabi  crop  also  the  praspect
 is  very  gloomy.  The  Reviews  of  the
 Food  Situation  or  yesterday’s  Food
 Minister's  speech  did  not  indicate  the
 total  amount  of  expected  or  appre~
 hended  food  shortage  in  the  country.
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 The  Deputy  Mialster  ip  the  Minis-
 try  of  Food  and  Agiculture  (Shri
 Shohnaivaz  Khan):  7  million  to  6
 million  ,unnes.

 Sasi  A.  C.  Guba:  6  million  to  7
 million  tones  will  be  the  ahortage  in
 kharf  crop.  Hy  doag  nut  say  what
 willl  be  the  total  everali  shorfall
 fyom  our  requiremen's

 Sci  Shyinewas  Khan:  How  can  we
 predict  rabi  now?

 Shri  A,  C,  Gaka:
 some  assessment.

 They  muat  bave

 Reporis  from  praclally  every
 State  indicate  near-famine  conditions
 Prevailing  there.  I  would  refer  in  @
 few  words  to  my  own  State,  West
 Bengal,  which  is  a  chronically  defi-
 cit  State  and  naturally  to  face  a  more
 eerlous  situation  in  e  year  of  abnormal
 acarcity,

 Shri  Gari  Viehou  Rameth  (Hashen-
 Batved):  Chairman's  State  also,

 Shri  A.  C,  Guha:  Yes.  Anyhow,
 due  to  the  holg  poliey  taken  by  the
 Government  for  West  Bengal  in  Janu-
 ery,  1986  af  introducing  statutory
 rationing  in  Calcutta,  ,  think,  the
 position  in  Benga]  has  not  detcriorat-
 ed  so  much  as  it  might  have  deterio-
 rated  othecwise.  But  the  scheme
 depends  on  Centre's  support  and  aids.
 But  when  the  policy  of  statutory
 retioning  was  sccepted  some  months
 ait,  not  only  at  the  Centra)  Govern-
 ment  Icve)  but  also  at  the  Itvel  of  the
 Staite  Food  Ministers,  why  90  long
 moxt  nf  the  States  have  not  introduc-
 ed  stututory  rationing  even  in  towns
 up  lv  one  ‘akh  of  population?  !f  the
 Government  accepts  a  policy,  partt
 cularly  when  the  food  situation  is
 wrowing  critical  year  ofter  yeer,  it
 should  be  the  concern  of  Government
 to  see  that  that  policy  is  implemented

 Before  coming  to  th.  p:esent  cri-
 sis,  I  should  say  sumetRing  about  the
 laDde  in  our  egricultural  policies  fa
 the  rapert.  The  Re-onentation  of
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 Agrculturol  Productien.  it  has  beet
 Stated:  —

 “It  is  the  lack  of  inputs  and  the
 gulf  between  scientific  techniques
 and  farm  practices  that  have  been
 responsible  far  retarded  progress
 during  the  three  Plans"

 As  regards  these  inputs,  inrrijsuion
 water,  I  can  understand,  is  very  difi-
 cult--it  may  not  be  inDlemented  ac-
 cubding  lo  taxet  in  time;  there  are
 many  difficulties  about  thet;—but
 what  about  improved  seeds,  fertilisers,
 improved  implements?  In  every  itein
 there  have  beca  failures  on  the  pli:t
 of  Government  in  implementing  the
 Pulicies  and  in  achieving  the  targets
 put.

 Then,  coming  to  the  next  question,
 the  gulf  hetween  scientific  technique
 and  ferm  practices,  there  is  a  cum-
 plete  divorce  between  the  agricultural
 research  institutes  and  the  extension
 services.  |  do  not  know  what  they
 were  going  to  do;  2  think,  they  have
 reorganised  the  Indian  Council  of
 Agzicoltural  Research,  but,  as  far  ७०
 l  have  been  able  to  get  from  these
 notes,  even  now,  the  Agricujtura)
 Researcb  Council  will  not  have  any-
 thing  to  do  with  extension.  So,  whe:

 is  the  procedure  they  wil)  now  use  for
 putting  Improved  techniques  inte
 Practices.  or  improved  seeds  ind

 other  thlugs,  improved  varieties  of
 crops.  to  be  carried  to  the  field  through
 thei-  extension  service?

 SbriA.  ्,  Sharma
 ix  more  essential
 que<

 (Buxar):  Water
 then  these  techni-

 Shel  A.C,  Gaha:  What  will  be  the
 machinay  for  introducing  thse
 things?  So  long  it  hes  almost  been
 @  complete  divorce  hetween  rcsrarch
 and  extenaion

 In  this  connection  I  would  refer
 lo  another  point.  Agrirulture  seems
 to  be  the  conce™  of  eo  many  .ainis
 tries  and  departments.  Apart  from
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 the  fact  that  food  is  ileseif  a  head-
 preaking  subject  for  any  minister  or
 mugairy,  }  do  not  think.  the  Ministas
 can  devote  enougl  atlentian  to  agti-
 culture  divided  .into  30  many  seg-
 menta  under  duferent  heade.  different
 ministries  and  different  departments
 and  when  proper  co-ordination  is
 tacking.  There  should  be  one  central
 autherity  for  e€riculture  It  may  also
 be  considered  whether  sgriculture
 should  be  conipletely  separated  from
 food  and  formed  into  a  separate
 ministry  altogether,  The  Food  Minig-
 ter  has  alt  the  proMems  of  distribut-

 ‘ing  the  acarce  food  and  after  that  |
 do  not  think  he  will  have  much  tme
 ta  devote  for  the  development  of
 agriculture,

 ह...  for  the  present  proviem,  I
 think,  [  should  campiiment  the  Food
 Minister  for  hie  frank  end  outspoken
 speech  yesterday.  He  admitted.  the
 sitvation  is  very  critical,  For  the
 Praesent  no  othar  devices,  no  magic
 can  produce  food;  therefore,  he  saya
 it  might  be  possible  for  ya  only  to  get
 under  PL-48  messive  amistance
 which  would  be  required  to  meet  the
 situatioo

 Now  it  is  no  the  normal  conditian
 of  food  shortage  whieh  is  more  or
 leas  chranic,  not  anly  for  India  but
 fos  Many  Other  countries,  except  for
 same  newly  colaniazed  countries,  such
 as.  the  United  States,  Canada,  Chile
 or  Australia,  Among  the  older  coun-
 (ries,  perhaps  only  France  !s  self-
 sufficient  or  aufplus  in  food;  may
 other  countries  are  deficient  in  food
 and  it  is  the  most  difficult  subject  for
 any  government  to  teckie  In  sch  q
 situation  what  is  the  alternative  for
 usy  We  have  to  imnort  food  ft  is
 no  use  giving  any  felse  hopes  to  the
 nation  that  within  five  or  ten  years
 India  will  be  self-sufficient  in  food.

 This  false  bope  has  been  given  to  this
 House  and  to  the  nation  rcpesiediy
 for  the  last  thtee  Plan  periods;  but
 every  assprafce  has  been  falsified  as  it
 was  Bound  to  be  falsified.  So,  il  is  no
 use  giving  false  hopes;  we  will  have

 tw  conthiue  with  the  import  af  food
 to  give  the  susiaining  food  ‘%  our
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 people  For  this,  I  think,  there  should
 not  be  any  hesitation  on  our  part  te
 receive  PL-480  food.

 Here  I  wuuld  [ike  to  remind  =  the
 House  that  Lenia  in  the  wake  of  the
 Rusxian  Revolutiun,  when  there  was
 almust§  faining  cundition  prevalling
 throughout  Europe,  refused  tn  take
 any  Am¢rican  wheal  on  the  tfound
 that  “fevd  is  u  weapon’;  but,  whea
 in  2922  080  broke  out  in  Russia
 and  millions  of  people  were  starving
 0:  dying,  he  allowed  Maxim  Gorky
 ta  issue  an  international  appeal  for
 food  to  by  supplied  to  Ruasio.

 All  the  intelectuals  of  the  world,
 inciuding  Reb{ndraneth  Tagore,
 Einstein  and  Romain  Rolland  joned
 uy  the  appeal  and  American  food  wae
 accepted  by  Lenin  m  apite  of  hia
 urlginel  ubjection  to  that.  Today  it

 is  mot  @  Question  of  India  asking  for
 focd;  It  is  a  question  of  surplus
 nations  fulfilling  their  obligations  to
 humenity.  ‘It  is  their  obligation  to
 auPvly  2005  to  this  country  at  sUeb
 a  crisis  when  the  whole  nation  is
 faced  with  impending  famise  con-
 dition.

 In  the  recent  Conference  of  Food
 Mintetere  under  the  Food  &  AGricul-
 ture  Organization,  the  Director-Gene-
 ra)  of  that  Organisation  said:

 ‘The  world  hes  no  f-antietw;
 we  cannot  ate  une  part  of  hume-
 nity  disintegrate  in  starvaten
 and  death  witbout  the  rest  is
 being  dceedly  involved.”

 The  question  ts  that  surptius  nations
 should  come  forwerd  and  fulfill  their
 obligations  to  hurasnity.  Hegarding
 the  freight  charges  for  carrying  of
 PL  480  fod  to  India,  I  think  it  i  @
 fit  Question  for  the  USA  now  to  com
 sider  whethe;  now  that  clause  alee
 ghould  nol  be  suspended.  Food
 should  be  carried  to  India  to  avoid
 the  near-famine  copditians  prevailing in  India  texing  the  form  of  a  devast-
 ing  femine,  aad  fhat  stould  be  an
 obligetion  for  the  civilised  world.  I6
 in  not  s  Questton  of  India  asking  for?
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 aid;  there  is  no  question  of  barguin-
 Ing  or  coming  {to  termr.

 Mr,  Chairman:  The  hon
 May  try  to  conclude  now.

 member

 Shri  A.C,  Guha:
 two  minutes,

 Half  of  the  population  cf  Maha-
 reshtre  is  in  the  gip  of  atervation.
 In  every  States  there  is  almost  atmilar condition.  It  Is  a  matter  of  compii-
 ment  for  the  Goverrunent  that,  in
 the  last  I8  years,  there  las  been  no
 siorvation  death;  even  tlis  year  there
 has  not  been  any  starvation  death.

 l  shalt  finish  In

 (interruptions)  There  may  be  just
 one  of  two  s:cay  cases.

 One  thing  I  want  to  remind  the
 Government  about  They  hive  men-
 tioned  a  number  of  measuri-a  to  be:
 taken  im  consideration  of  scarcity  and
 clhought.  They  ave  welcomne  meusures
 no  doubt,  but  ]  would  like  to  suy  that
 they  have  not  contemplated  an¥  pre-
 cautionary  steps  tor  the  outbreok  of
 epidemics.  feopie  will  now  be  com-
 pelled  to  take  unusual  foud,  unaccts-
 tomed  food,  not  easily  digestibte  food,
 and  that  may  lead  'u  many  diseasee—
 cholcro,  gastro-enteritis,  dysentery
 and  many  other  diseascs.  So  Govern-
 menl  should  immedintely  tuk:  nome
 Measures  for  the  prevention  of  epide-
 mics  and  for  the  supply  of  drinking
 water  to  all  the  villages  wherever
 there  ma’  be  drought  conditions

 With  these  words  i  now  conclude.
 I  thmk  that  the  Government  will  be
 able  to  rope  with  the  situation  ond
 that  the  Goverwoent  machinery  witl
 De  एल्थाएठ  to  the  task  of  moaoPely
 procurement  of  all  foodgrains  There
 should  be  one  price  policy  for  the
 surplus  os  well  us  the  deficit  States;
 the  surplua  States  should  not  consider
 thenvelves  as  belonging  to  snother
 country;  Lhey  belong  to  the  same
 country  and  if  there  is  scarcity,  thet
 should  be  shared  by  alk.

 Sbzi  Dinea  Bhattacharya:  |I  have
 tlstened  to  the  speethes  made  by  the
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 dificrent  members  as  well  ar  the
 speech  given  by  the  Minister  of  Food
 and  Agriculture  in  respect  of  the  food
 situation.  This  food  debate  takes
 Place  in  every  sesslon  and  usually  at
 every  next  eesdon  when  we  Near  the
 apeeches  either  of  the  Government  or
 of  the  other  members,  we  find  that  the
 situation  depicted  is  worse  then  that
 depicted  in  the  previous  years  and  in
 their  previous  speeches  This  hee
 happened  this  time  alsa  Even  the
 Food  Minister,  in  hia  epeech,  has  men-
 tioned--Shri.  A.  C.  Guha  also  men-
 tioned—that.  alst  year,  the  kbartf
 production  was  [css  by  S$  to  #  million
 tonnes  than  that  of  the  previous  year
 and  this  year  [t  wis]  be  &  to  7  million
 tonnes  less  than  that  of  the  previous
 yeat.  So  tbis  isa  the  situation.  May
 I  put  one  question  to  the  Government:
 why  even  after  the  completion  of  the
 three  Five-Year  Plans  and  why  even
 after  injectinys  Rs,  2634  ९70९३)
 Ihrough  ‘he  American  monopalists,  by
 way  of  taking  loan  or  aid  in  the  form
 of  food,  the  siluation  is  sucht  The
 titne  is  now  ripe  both  for  the  Govern-
 ment  and  the  Srople  of  our  country  ta
 re-think  ahout  the  situation  thet  Je
 Prevaiting  in  the  agnecultural  sector.
 There  must  be  something  basically
 wrong  with  the  policy  of  the  Gov-
 ernment.  It  is  not  that  it  has  not  been
 stated  in  this  House  or  outside  the
 House.  The  real  problem  lies:  we  are
 reiterating  every  time  that.  so  Jong
 as  the  redica)  land  veforms  are  not
 carried  at  to  the  Interest  of  the  real
 tillers  of  the  and,  there  cannot  be
 any  change  in  the  food  situation.  'Ihe
 Situation  thet  is  now  Prevailing  is  95
 a  conseguence  of  the  policy  so  far
 pursued  by  the  Government

 Just  now,  our  veteran  Congress
 leader,  Shri  Gulia,  gaid  thet,  in  the
 last  6  years  there  wax  no  case  of
 starvation  death.  |  say  that  this  is
 not  a  foct.  It  moy  be  that.  within  the
 periphery  of  this  parliament  or  in
 the  Writers’  Bullding—in  the  West
 Bengal  Assembly—or  in  Rotenda
 when  you  have  meetin@  and  hear
 speeches  from  the  bureaucrats  and
 Ministers,  one  may  say  that  there  ls
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 no  case  of  stsrvation  death.  But  I
 say  that  hundreds  of  cases  of  starva-
 tion  deatha  have  taken  place.  Of
 course,  the  Government  wil)  say  that
 the.  ure  not  cases  of  starvation  but
 are  sumething  else  Only  the  other
 day  when,  in  the  West  Bengal  Assem.
 bly,  one  member  drew  the  attention

 of  the  Government  to  the  fact  that,
 near  Caicutia,  in  Hatte,  a  family  of

 tive  committed  suicide,  the  Govern-
 ment  came  forward  with  the  explana-
 tion  that  they  did  not  commit  suicide
 But  I  know  that  it  waa  a  case  of
 starvation;  for  a  long  time  that  gen-
 tleman  could  not  procure  two  meals  a
 Gay  for  his  family  and  so  ultimately
 all  of  them  committed  suicide.  In  the
 columns  of  the  West  Benga)  news-
 papers  this  Has  come  and  still  the
 Government  will  say  that  there  has
 been  no  cage  of  starvation  death,  The
 ather  day  the  Food  Minister—there
 was  a  Mention  about  starvation  death
 in  Mysore~said  that  he  get  a  telegra-
 phic  message  that  it  was  nol  a  case  of
 starvation.  In  the  Britis  days  they
 used  to  say  thst  they  Were  cases  of
 m:s)nutrition  or  some  disease.  But  if
 you  really  examlne  the  cases,  you  wil]
 wee  that  starvation  hag  started  jn  all
 parts  of  the  country.  I  know  from
 my  personal  experience  thal,  in  West
 Bengal,  the  people  in  the  rura)  areas
 are  taking  meals  not  4  times  in  the
 week:  they  do  not  take  even  one  full
 mea)  daily.

 Ap  hoo.  Member:  Everybody  knows
 that  there  is  shortage  of  food,  Please
 say  something  as  to  how  we  can  solve
 it.

 Shri  DiInen  Bhattacharya:  have
 stated  that,  so  long  as  you  do  not
 give  real  consideration  to  the  probtem
 of  land  systema  and  do  not  carty  out
 the  radical  land  refonns  in  the  interest
 of  the  peasantry,  there  cannot  be  any
 improvement  in  the  situation.  In  cer-
 tain  States  tand  reforms  have  been
 done  in  a  haphazard  way  and  7०
 benefit  has  gone  to  the  rea)  farmers.
 Whal  to  talk  of  water  and  manure;  the
 primery  ‘hing  is  land.  You  go  round
 the  count-vside  ahd  you  wit)  see  thal
 the  majori:v  of  the  peasantry  are  share
 cfoppere  and  jend  labourers.  They  do
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 nut  have  the  rea)  right  to  the  land.
 When  that  is  the  position,  how  can  we
 expect  that  a  farmer  wil)  exert  his
 whole  energy  for  increased  focd  pro-
 duction,  knowingfully  well  that  whet-
 ever  he  wil)  produce  will  be  taken
 away  or  usurped  by  the  landlord  tu
 the  extent  of  helf  and  sometimes  even
 three-fourths,  So  unless  and  unt)
 the  peesent  position  is  radically  chang-
 ed  we  cennot  expect  anything,
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 EF  know  that  every  time  Govern-
 ment  wilt  come  forwatd  and  put  the
 blame  on  same  aspect  or  the  other  of
 the  situation.  This  time  Government
 have  been  aaying  that  there  has  been
 drought  and  that  the  rainfa)]  haz  not
 been  sufficient  and  so  there  is  a
 danger.  But  may  I  ask  what  the
 situation  in  Bengal  is?  The  Chief
 Minister  of  West  Benga)  himself  has
 stated  that  there  had  been  record  rice
 production  during  the  lusi  Year.  Ff
 that  be  so,  why  is  there  s:carcily?
 Why  is  theze  rise  in  prices?  And
 why  is  there  starvation?  What  ix  the
 wreng  there?  These  Questions  must
 be  answered  We  have  been  told  that
 something  has  been  donc  in  West
 Bengal  as  if  to  give  the  impression
 that  everything  is  al]  right  there.  But
 J  would  submit  that  everything  Is
 not  all  right  there.  Now,  Govern-
 ment  have  come  forward  with  some
 short-term  measures.  In  Wes!
 Bengal,  the  State  Government  have
 @eclared  that  they  wil]  make  monn-
 poly  purchase  and  monopoly  procure~
 ment.  But  I  know  the  fun  and  the
 people  know  the  fun.  Let  us  take  the
 question  of  prices,  for  instance.  Gov.
 ernment  have  stated  here  on  the  floor
 of  the  House  many  times  that  the
 pessant’y  must  be  given  remuneta-
 tive  prices,  But  only  Re.  4  to  I6
 has  been  fixed  as  the  price  of  one
 maudd  of  rice  that  would  de  procured
 from  the  peassntry,  But  the  Chief
 Miniater  of  West  Benga)  himself  has
 said  that  in  some  cases  an  amount  up
 lo  Ra,  23  ia  spent  on  producing  one
 maaund  of  paddy,  And  yet  Govert-
 reent  ere  offering  them  oniy  Ra.  34
 to  36  per  maund  of  rice.  In  view  of
 this,  how  can  we  expect  thet  the
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 pessantry  that  has  got  surplus  would
 come  forward  and  volunteer  that
 surplus  to  Government?  This  matter
 must  be  looked  into,  The  West  Ben-
 gal  Government  say  thut  the  prices
 heave  been  fixed  in  accordance  with
 the  advice  given  by  the  Agricultural
 Prites  Commission.  May  J  ask  how
 that  price  was  calculated  and  on  what
 basis  that  price  wae  fixed?  This
 Question  must  be  answered,  if  we
 wimt  to  achieve  any  bit  of  success  in
 the  procurement  policy  of  Govern-
 ment.

 No  doubt,  rationing  is  there  in  West
 Bengal.  The  Food  Minister  here  has
 sald  that  the  amount  of  ration  would
 he  2  ounces  uniformly  all  ovor  India
 and  it  may  be  hrought  down  to  eight
 ounces  if  there  is  more  _  acaraity.
 But  [  would  point  out  that  in  some
 perts  of  the  urban  area  where  fation-
 ing  ie  already  in  force,  only  9  ounces
 are  given.  [  do  not  know  how  Gov-
 emment  would  explain  this  position.
 They  have  to  explain  why  in  spite  of
 the  record  production  of  last  yearn.
 and  in  spite  of  the  aid  committed  to
 the  West  Bengal  Government  by  the
 Centre  to  enfoive  the  rationing  sya-
 tem,  the  amount  of  ration  thet  is
 given  has  been  cut  down  twice  and
 the  prices  have  been  increaead  thrice
 to  the  extent  of  ee  Daise,

 As  foy  the  quality  of  the  rice  sup-
 plied.  [  may  tell  you  that  the  rice
 supplied  sometimes  is  not  fit  for
 human  consumption  and  is  not  edible
 at  all.  The  old  stocks  are  brought
 from  sumewhere.  I  do  not  know
 where  those  stocks  were  tying.  Any-
 hody  who  stays  in  Bengal  and  parti-
 cularly  in  Caleutta  wili  corroborate
 my  statement  that  the  rice  that  iz
 sometimes  supplied  is  not  edible  at  all,
 and  he  will  wonder  where  that  rice
 stock  had  been  kept  for  so  long.

 Then,  we  are  asking  our  working
 ovopie  to  work  hat.  We  are  asking
 fhe  fabourers  to  work  hard,  There
 je  no  differentiation  between  the
 labourers  and  the  non-ledourers§  in

 --rd  to  the  guantum  of  retin.
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 Even  in  the  British  days.  they  had
 the  system  of  giving  more  ratiun  to
 the  manual  Jabourers  as  compared  (to:
 the  non-manual  tabourers.  Bul  this
 time  the  Congress  Government  hae
 egualised  everybodv.  A  pvison  may
 be  a  clerk  or  a  dicur  or  he  may  be
 engaged  in  a  hazardous  job;  yet  the
 quantity  of  ration  that  he  would  get
 would  he  the  same.

 A  promise  was  made  by  the  Cen-
 tral  Government  that  every  factory
 which  employed  more  than  three
 hundred  workers  would  have  a  con-
 sumers'  co-operative  society  from
 where  the  workers  could  ect  all  the
 food  articles  as  wel]  as  other  essen-
 tial  commodities.  But  up  till  now,
 nothing  has  been  done  in  my  part  of'
 West  Bengal  and  {know  of  many
 placea  where  also  a  aimilsr  situation
 preveila.

 Our  Prime  Minister  has  glven  a  call
 for  velf-reliance.  That  is  good.  But
 the  subsequent  events  have  showa
 that  thtls  call  is  not  serious,  ond  more-
 over  it  is  only  a  camouffage  tactics
 to  hide  the  dangerous  consequences
 of  the  policy  that  Government  have
 pursued  for  so  long  and  are  still  pur-
 sulng.

 From  the  proceedings  of  the  FAO
 conference  in  Rome.  which  was
 attended  by  our  Food  Minister,  it  is
 abundantly  clear  that  Government
 are  not  at  al]  thinking  of  djacontinu-
 Ing  the  import  of  foodgrains  under
 PL.480  from  the  US  _  imperialists
 What  Shri  C.  Subramaniam  had  spid
 in  his  speech  at  the  FAO  conference
 is  a  clear  indication  that  all  the  state-
 ments  regarding  self-sufficiency  and
 freedom  from  PL-480  were  made  onty
 to  hoodwink  the  Indien  people.  There.
 he  even  appealed  to  the  US  imperia-
 lists  not  only  to  continue  bul  te
 extend  the  period  of  help  under  Pf.~
 430,  knowing  fully  welt  that  the  US
 imperialiste  wil!  blackmail  us  at  any
 tine  when  we  are  put  in  difficulty,
 From  all  theese  happenings  it  is  quitw
 clear  thet  Government  are  eerfusind  द
 abandon  the  path  of  hankropsy
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 which  they  have  followed  for  so  long.
 They  are  increasingly  relying

 on  PL  480  loans  and  aids.
 They  are  still  trying  to  find  out  a
 solution  within  the  framework  of
 the  US  agricultural  strategy  for  the
 ~world.,

 Unless  the  entire  policy  of  Gov-
 ernment  with  regard  to  procurement,

 increasing  production,
 fixation  of  prices,  distribution  ete.  is
 radically  altered,  no  improvement  is

 “possible.
 Government  have  asked  for  co-

 operation  from  all  the  political  parties.
 But  I  know  that  so  far  as  my  party,
 which  is  the  biggest  party  in  Kerala
 and  in  some  other  States  is  concern-
 ed,  it  has  not  been  consulted  when-
 ever  the  Food  Minister  has  called  for
 a  meeting  with  the  political  parties.
 fn  spite  of  that  {|  would  submit  that
 if  Government  take  a  serious  view  of
 the  situation  and  adopt  a  policy  which
 -~will  benefit  the  peasantry  and  which
 will  bring  about  a  radical  change  in
 the  land  tenure  system  and  also  a
 change  in  the  bureaucratic  method  of
 distribution  of  food,  the  situation  will
 change  and  we  may  achieve  self-
 sufficiency.  In  this  conection,  I  want
 to  make  some  suggestions  to  Gov-
 ernment.

 Government  are  talking  of  self-
 sufficiency  and  they  are  asking  the
 people  to  miss  a  meal  a  week.  But
 may  I  humbly  ask  Government  to
 guarantee  the  other  3  meals  a  week
 to  the  ordinary  common  man  before

 asking  him  to  forgo  the  fourteenth
 meal  in  the  week?  If  Government
 gould  ensure  the  other  thirteen  meals,
 ु  am  sure  the  people  will  voluntarily
 forgo  one  meal  a  week,  if  that  will
 really  solve  the  food  problem  of  our
 gountry.

 4  brs.

 The  way  Government  go  about  this
 is  very  funny.  Government  say  we
 want  to  increase  the  production  of
 food  by  cultivating  the  fallow  land  in
 ‘he  Rashtrapati  Bhavan  and  Raja
 Bhavans.  Before  that,  may  I  humbly

 ask:  Will  Government  take  over  all
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 the  cultivable  fallow  lands  and  distri-
 bute  them  to  the  landless  labourers
 and  poor  peasants  so  that  lands  that
 are  cultivable  may  be  cultivated  and
 a  solution  may  really  be  found  to  the
 food  problem?  Without  doing  those
 things  which  will  really  solve  the
 problem,  if  you  are  thinking  in  terms
 of  cultivating  in  tube  in  terrances  of
 palatial  buildings  in  Calcutta,  Bom-
 bay  and  other  places,  you  will  only
 be  doing  something  which  is  abured.
 People  will  laugh  at  it.  People  do
 not  take  that  as  a  serious  effort  to
 solve  the  food  problem.

 *

 Then  about  irrigation.  Sometime
 ago  the  Minister  of  Irrigation  was
 present  in  the  House—ang  I  hag  put
 a  question  to  the  Irrigation  Minister:
 was  he  in  g  position  to  state  how
 many  tube-wells  were  sunk  for  irri-
 gation  during  the  Third  Plan  in  West
 Bengal  and  how  many  had  been  put
 into  commission?  He  could  not  reply.
 He  stated  that  he  had  to  call  for  the
 information  from  the  State  Govern-
 ment.  I  know  from  personal  experience
 that  not  a  single  tube-well  thas  been
 brought  into  commission.  They
 remain  unutilised  either  for  want  of
 power  or  for  some  other  reason.  This
 is  the  state  of  affairs.

 So  far  as  electricity  consumption  is
 coneerned,  I  know  that  not  even  0.3
 per  cent  is  being  supplied  to  the  real
 farmers  and  agriculturists.  We  talk
 of  giving  all  sorts  of  incentives  and
 help;  we  talk  of  giving  manure  and
 fertiliser.  All  this  has  turned  out
 to  be  a.  fiasco  everywhere.  In  time
 of  need,  the  farmers  do  not  get  any
 manure.  They  cannot  afford  it
 because  they  do  not  have  cash  re-
 sorces.  When  they  go  for  credit,
 there  is  a  vast  paraphernalia  of  for-
 malities  to  be  gone  through  so  much
 so  that  it  is  impossible  for  ordinary
 farmers  to  get  credit.  All  these  cre-
 dits  are  being  utilised  by  the  Congress
 fellows  in  the  villages  for  development
 of  their  ownself  and  for  doing  propa-
 ganda  for  their  own  party  bosses.
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 Shri  K.  N.  Tiwary  (Bagaha):  This
 ie  not  a  fact,  What  is  all  thia  thal
 hee  is  talking  from  China  to  Peru?

 Shii  Diloen  Gueattacharya:  Come
 with  me.  J  will  show  you  hundreds
 ef  instances  where  this  is  being  done.

 In  West  Bengal,  they  want  to  pro-
 cure  food  through  cooperatives.  The
 co-operative  scheme  is  a  bunkum  and
 a  mockery.  [n  West  Bengal,  not  a
 single  co-operative  is  functioning.  It
 is  all  in  paper  only.  It  is  all  in  the
 hands  of  persons  who  are  working  in
 villages  as  Congress  volunteers  of
 Ministers  or  Congress  Icaders.

 Some  hoa.  Members:  No,  no,
 Shri  Dinen  Bhattacharya:  My  sug-

 gestion  is  that  smal)  and  medium  irri-
 Gativn  projects  should  be  taken  up  in
 right  earnest  and  real  co-operalion
 should  be  enlisted  from  the  viliages.
 Otherwise,  nothing  tangible  is  going
 to  be  achieved.

 There  is  lacuna  in  the  ceiling
 system.  There  are  some  big  people
 calied  jutdars  or  big  landlords.  By
 some  trick  or  other,  they  manage  to
 keep  for  themselves  large  tracts  of
 land  ever  :ind  above  the  ceiling  pres-
 cribed.  This  must  be  looked  into  and
 the  defects  rectified.  All  the  land  in
 excess  of  the  ceiling  should  be  taken
 over  from  these  people  and  distributed
 mong  the  poor  peasantry.

 Reference  was  made  here  to  the  Food
 ~orporalion  of  India,  that  it  is  there
 only  in  name  in  the:  matter  of  procure-
 ment.  Nobody  cares  for  it.  The  Andhra
 Government  the  other  day  refused  to
 allow  the  Food  Corporation  to  pro-
 cure  foodgtalns  from  cerlain  districts,
 This  is  the  situation  in  other  states
 also.

 While  effecting  procurement,  just  as
 in  West  Bengal,  we  must  exempt  the
 farmers  who  have  got  uneconomic
 holdings.  In  our  place  exemption  is
 Biven  in  cases  where  the  holding  ts
 only  f&  acres  of  irrigated  land  ur
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 2  acres  of  non-irrigated  Jand.  There
 5  or  6  maunds  ger  bigha  is  the  ave-
 rage  production,  which  comes  to  Db
 maunds  Per  acre.  A  fatiner  who  baa
 got  a  family  of  5  members  cannot
 manage  throughout  the  year  with
 this  meagre  yield.  He  has  to  aurten-
 der  the  production  if  he  has  surplus
 land,  above  2  acres  nomirrigated  land
 alid  ३3  acres  irrigated  land.  These
 things  must  be  looked  into  so  that
 he  is  not  deprived  of  the  yield  which
 is  not  even  sufficient  to  last  him
 thioughout  the  year
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 Another  thing  is  yregarding  the
 enthusiasm  to  be  created  among  the
 peasantry.  How  can  they  surren-
 der  their  surplus  graiis  to  Govern-
 ment  knowing  fii:!  well  that  for  their
 very  minimum  nevessities  which  the:
 will  have  to  puvc}usr  from  the  market
 they  will  have  ti  89  more?  sn
 Government  mi:  give  them  a  gua-
 rantee  to  supply  them  their  esrento.!
 commodities  at  moderate  prices  80°
 they  may  not  have  to  pay  exorbitant
 prices  for  their  daily  necessities.

 Regarding  the  working  class  popu-
 Jstion,  at  least  for  manual  labourers,
 Government  must  give  some  extra
 ration.  Government  must  do  away
 with  the  distinction  between  the
 urban  and  rural  population.  the
 same  quantum  of  food  shoud  be  givcit
 to  both  the  rural  and  urban  people.
 and  some  extra  quantity  should  be
 given  to  the  working  people  both  in
 the  rurul  and  urban  arcas.  Unless
 you  do  this,  you  cannot  expect  thes
 people  to  do  tlicir  best  to  exert  their
 whole  energy  for  producing  more
 vither  in  the  agricultural  scelor  or  ia
 the  industrial  sector.

 Summing  up,  |  will  say  that  so  far
 the  Government  has  bungled  with  the
 food  of  the  peopie  and  the  Conegrcss
 Party  has  utilised  food  for  politics.
 While  they  are  asking  other  par-
 ties  not  to  make  political  use  of
 the  food  situation.  know  in  West
 Bengat  from  my  personnal’  exper:-
 ence  that  the  Congress  Party,  just  on
 the  eve  of  the  election,  is  functioning
 in  suck  a  Maoner  that  they  may  get
 the  support  of  a  good  cbuak  of  ‘he
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 persons  who  are  benefiting  from  thie
 emergency  and  tbis  ¢erious  food  situa-
 tion.  They  are  managitsg  to  satisty
 these  people  30  that  at  the  tine
 of  the  election  they  would  come  for-
 ward  and  act  as  their  agents.

 The  real  cause  of  the  trouble  3  this,
 that  the  Government  js  following  an
 Qntipeople  policy,  a  pro-hoarder
 policy  and  a  policy  of  appeasement  of
 the  American  imperialists.  That  is
 the  reason  why  our  country  has  been
 brought  to  such  a  pass  that  everybody
 is  now  feeling  that  the  situation  is
 getting  hopeless.  {  will  therefore
 urge  upon  Government  even  now  lo
 think  abou:  this  and  bring  a  change
 in  their  policies.  Otherwise,  the  eltu-
 ation  will  get  woise  and  the  people
 will  not  forgive  them;  they  wil]  uot
 hesitate  to  come  forward  and  throw
 out  this  Government  and  introduce  a
 new  policy  yo  that  our  countly  msy
 not  suffer  for  want  of  food  and  othe
 things

 Mr.  Chairman:  Shri  K.  C.  Jena.

 Shrtmatl  Lakehmikanthamma
 (Kbammem!:  Yesterday  the  Spea-

 ker  said...
 Mr.  Chsirman:  There  is  no  quea-

 tion  of  what  the  Speaker  has  seid  or
 not.  The  point  is  that  he  has  aaid
 that  ajl  the  States  must  be  first  cajied,
 and  in,  the  Congrcss  Party  itself  there
 are  two  States  yet  to  de  called.  There-
 fore.  the  other  States  must  wait  for
 the  second  chance.

 क्रो  बात्सीफको  (धुर्जा) :  इससे  पहले
 कि  बह  बोलें,  8  श्रापका  धयान  अ्किखित  बरना
 चाहत्त  हूं  ।

 -खमापति  महोबिया  |  ATT  ठ  जाइए  |
 के०  सी०  जैना  माहक,  प्राय  बोलता  चाहते  हैं
 नो  बोले  ।

 Shri  Jena  (Bhadrak);  I  em  thank-
 fat  to  you  for  giving  me  thia  oppor
 tunity.  I  come  from  Orissa,  which  ts
 taken  as  a  surplus  State.  Actualty
 tt  ia  mot  a  surplus  State  because  it
 has  no  other  commodity  to  exchaige.
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 and  therefore  we  deal  in  food.  This
 year  due  to  @ailure  of  monsoon,  we
 have  also  sustained  a  loas  of  about  40
 to  50  per  cent.
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 We  are  now  confronted  with  one  of
 the  most  testing  times  in  the  history
 of  our  nation.  it  is  unfortunate  that
 we  are  engaged  in  an  armed  coaftict
 with  Pakislan  because  she  has  thrust
 the  same  upon  ua,  It  4s  our  national
 desire  to  develop  friendship  and
 neighbourlineas  with  the  Peoples  of
 the  world,  but  in  spite  of  that  it  is
 unfortunate  that  two  of  our  neigh-
 bours,  China  and  Pakistan,  have
 become  extremely  hostile  to  us.  They
 may  attack  our  country  again  any
 time  that  suits  them.  Therefore,  we
 must  build  up  our  defence  and  food
 front  within  the  shortest  possible
 time.  The  food  front  is  6s  much  vital
 as  the  military  front,  particulariy  so
 in  view  of  the  uncertainty  of  supplies
 of  foodgrainss  from  outside  and  the
 poor  prospacts  of  the  kharif  crop  due
 to  failure  of  monsoon.  In  view  of
 this,  aue  Cavernment  should  devoty
 much  of  thcir  attention  to  the  questinn
 of  raising  rabi  crops  abundantly.
 prompt  procurement  and  smooth  dis-
 tributiun  of  foodgralna  in  the  country.
 To  implement  this  programme  eiffesc-
 tively.  the  full  cosoperation  of  the
 State  Government;  is  badly  necessary.
 I  hope  they  will  extend  the  same  co-
 operation  as  goon  as  it  ts  asked  for.

 ]  think  it  would  be  convenient  and
 better  if  the  responsibility  of  procure-
 ment  of  feodgrains  is  given  to  the
 States,  becatise  the  State  Governments
 have  got  their  network  of  egencies  in
 the  rural  areas,  and  they  can  do  this
 precurement  busineas  in  a  convenient
 way.  The  farmers  desirous  of  selling
 their  foodgrains  wi))  Have  to  feee  no
 difficulty  to  come  to  the  procurement
 centres  because  they  would  not  be

 ६87  away  from  their  places.  If  the
 procurement  is  done  by  the  Centre,  I
 am  afraid  the  procurement  ceotres
 might  be  few  and  far  between.  Due
 to  the  smal]  number  of  procurement
 centres,  the  faamers  will  have  te  face
 aiffirwty  Because  they  will  have  to
 cover  a  long  dlatance  to  the  s®ocure-
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 ment  centre  and  wait  theze  to  dispose
 ‘of  their  foodgrains.  Therefore,  these
 difficulties  of  the  formers  should  >ot
 we  Jest  sight  of.

 It  is  a  saying  from  ancient  times:

 खाजिज्यमू  बसत  लक्षमों,
 तडबंम्‌  हि  क्र  ।

 तंद्यंम्‌  राज  लेवाया,
 भिक्यापाम  नव  नव  =

 This  was  the  position  then.  Businets
 was  the  most  profitable  occupation.
 Next  to  business  it  was  agriculture,
 next  to  agriculture  it  was  service.  But
 nowadays  the  position  is  not  that.  The
 position  is  like  this  that  business  has
 got  its  place  in  the  economic  fielcl,
 service  is  the  most  sccure  one  for  the
 ™aintenanve  of  one's  family  but  agri-
 culluce  is  a  neglected  one,  It  is
 Neuher  secure  uor  profitable  That  is
 why  ous  students  coming  out  o!  the
 eolicges  and  schools  do  not  like  to
 foke  to  agrirulture  for  their  liveli-

 hood.  Unless  we  make  this  agricul+
 turn:  «|  profitabk:  one  and  a  sccure
 one.  I  do  not  think  that  we  will  be
 self-sufficient  in  food.

 As  far  as  the  price  of  foudgrains
 as  concerned,  I  should  say  that  there
 should  be  uniform  prices  fixed  for
 the  foodgrains  through  the  country.
 ‘Thi-re  night  be  some  objection  to  this.
 wal  this  ahould  be  enfurced  by  the
 @overnment.  if  possible,  the  prices
 ef  esesntial  commodities  should  be
 fixed  slong  with  food.  Uniform  prices
 ot  foodgrains  will  hardly  allow  any
 @upe  for  inter-State  smuggling  Thix
 Duziness  sometimes  renders  a  sur-
 pius  area  into  a  deficit  area’  Some
 wnscrupuious  people  sometimes  sell
 away  their  foodgtaina  _ शशहाच्युधधएफकी)?'
 is  an  area  where  they  are  forbidden
 Xo  do  so  by  law.  They  do  so  decause
 they  get  a  higher  priee  there,  and
 tivey  again  try  to  purchase  the  seme
 cornmmosity  from  their  own  area  if  the
 ४६९९  is  tow  there.  To  earcurege
 mocesty  and  to  discourege  this  bieck-
 sporteting  and  smuggling,  we  eld
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 have  uniform  prices  for  foodgrains
 throughout  the  country.

 It  ls  our  experience  in  the  past  thal
 the  States  have  contributed  their
 surplus  food  to  the  common  pool.
 Now  they  should  be  asked  to  contri-
 bute  more  foodgrains,  due  to  the
 emergency,  for  the  deficit  dreas,  even
 though  this  involves  a  certain  amount
 of  sacrifce  on  the  part  of  the  locel
 consumers.  I  hope  we  would  be  able
 to  tide  over  this  difficult  Period  by
 sharing  our  good  fortune  and  herd-
 ship  alike  without  depending  on  out-
 side  countries  for  foodgrains.

 T  am  glad  to  mention  here  that  our
 hard  and  persistent  Jabour  under  the
 esteemed  leadership  of  the  late
 Panditji  has  succeeeded  in  bringing
 about  secularism  in  the  country.  The
 present  emergency  has  tried  -md
 tested  it  well  All  sections  of  the
 people  of  our  country,  whether  rich
 or  poor,  have  firmly  stood  as  one  man
 by  the  Government  to  face  the  enumy
 and  the  emerfency  loldly.  Our  pre-
 sent  leader  Shastriji  has  issued  a  Call
 to  miss  a  meal  in  a  weak  to  the  natioss.
 The  nation  has  received  it  warmly.
 To  keep  this  programme  alive  for  the
 present  is  nf)  right  but  we  must  try
 to  overcome  this  by  producing  more
 food  to  meet  our  requirements

 Our  kharif  season  is  almost  ver,
 and  we  have  gonr  ever  to  the  rabi
 season.  Our  State  Governments  dnd
 all  our  food  production  centres  and
 organisations  are  to  be  mobilised  for
 producing  the  maximum  quantity  of
 food  We  should  try  to  see  that  not
 an  inch  of  land  remains  fallow  if  it  is
 within  reach  of  any  source  of  water.
 All  the  community  development
 blocks  should  be  asked  to  have  a
 double  march  with  this  programme.
 Our  Government  should  make  avail-
 able  seeds.  manures,  insecticides.
 water  pumpi:g  gets  etc.  to  the
 growers  as  far  as  possible.  Dasrmge
 done  to  vegetable  and  xitchéa
 gardens  by  monkeys  ts  on  the
 (nctteesie,  and  it  dhould  be  checked
 By  the  Government,  and  the  grower
 should  be  Beized.
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 I  want  to  say  a  word  about  statu-
 tory  rationing.  In  these  days  of  hard-
 ship  and  scarcity,  we  should  have
 statutory  rationing  particularly  in  big
 efties  and  highly  industrialised  areas.
 There  might  be  some  people  who
 are  reluctant  to  this  idea,  but  this
 should  be  enforced  by  the  Govern-
 ment.  Unless  the  big  cities  and  highly
 industrialised  areas  are  cordoned  off
 and  consumption  in  them  is  controlled,
 they  will  drain  the  .  food  from  the
 neighbouring  areas,  and  the  areas  in
 distress  will  go  on  increasing.  It  will
 be  beyond  the  capacity  of  the  govern-
 ment  to  manage.  ‘Therefore,  we
 should  have  rationing  at  least  in  big
 cities  and  highly  industrialised  areas.
 I  want  to  speak  a  word  about  the
 rationing  system  in  Calcutta.  Ratio-
 ning  has  been  introduced  in  Calcutta
 but  the  ration  received  by  an  indivi-
 dual  is  one  kilo  of  atta  and  one  kilo
 of  rice  for  a  week.  This  is  hardly
 sufficient  for  a.labourer.  It  should  be
 increased  at  least  a  little.

 श्री  सरज्‌  पाण्डेय  (रसड़ा)  :  सभापत्ति

 महोदया,  हम  लोग  कई  बार  सदन  में  खाद्य

 समस्या  पर  बहस  कर  चुके  हैं  |  श्राज  हम  ऐसे

 मौके  पर  खाद्य  स्थिति  पर  विचार  कर  रहे  हैं,

 जब  कि  हमारे  देश  में  बहुत  ही  गम्भीर  संकट  है।

 एक  बार  एक  कांग्रेस  के  मेश्बर  ने  मुझ
 से  कहा  था  कि  अब  तक  दुनिया  में  सात  श्राश्चये

 थे,  किन्तु  कांग्रेस  सरकार  दुनिया  का  आठवां

 ग्राश्चय॑  है  और  उन्होंने  इस  सिलसिले  में  यह
 भी  कहा  था  कि  जिसे  कोई  नहीं  चाहता,  वह

 "भी  जल  रही  है  ।  यहु  बात  समझ  में  नहीं  आती

 है  कि  कांग्रेस  के  सदस्पों  और  विरोधी:  दलों

 ने  सरकार  की  खाद्य  तीति  की  जिन  बातों  की

 मुख्य  रूप  से  आलोचना  की  है,  आज  भी  सरकार

 उन  बातों  से  पीछे  नहीं  हट  रही  है  ।  बजाये

 इस  के  कि  सरकार  मेम्बरों  की  ओर  से  दिये

 गए  ठोस  सुझावों  पर  शरे  करें,  बह  बोथिं  तारे

 ले  कर  देश  के  सामने  आती  है,  मिसाल  के  लिए

 “गमले  में  अ्रनाज  उगाझ्रो  '  “छत  पर  अनाज

 उगाओ्रो,  “भूखे  रहो,  चूहे  मारो,
 oo

 बिल्ली

 भगाओ,  आ्रादि  ।

 2064  (Ai)  LSD—6.
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 Conditions  (Ms.)

 श्री  शाहनवाज  खा  :  मैं  माननीय  सदस्य

 को  बताना  चाहता  हूं  कि  पिछली  लड़ाई में  जब
 जम॑नी  ने  रशा  पर  हमला  किया  था, तो  वहां

 पर  हर  एक  घर  में  गमलों  में  अ्रनाज  और  सब्जी

 लगाई  गई  थी  ।

 श्री  ब्रुजराज  सिंह  (बरेली  )  :  क्या  सरकार

 ने  यह  तय  कर  लिया  है  कि  हम  विदेशों  की

 नकल  करेंगे,  चाहे  हमारे  यहां  लाखों  एकड़

 जमीन  पड़ी  रहे  ?  वहां  पर  तो  सरकार  कुछ
 करती  नहीं  है  और  गमलों  पर  ज़ोर  दे  रही  है  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  कांतम्मा  :  जो  कुछ  भी

 ग्रच्छा  है,  वह  हम  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  सरजू  पाण्डेय  :  उपमंत्री  जी  ने  रशिया

 की  मिसाल  दी  है  ।  इससे  पहले  भी  एक  कांग्रेसी

 सदस्य  ने  रूस  की  मिसाल  दी  थी  कि  जब  रूस

 पर  संकट  पड़ा,  तो  उस  को  अमरीका  से  गल्ला

 लेना  पड़ा  ।  मेरा  यह  चार्ज  है  कि  पिछले  अठा  रह
 वर्षों  में  सरकार  ने  क्षि  की  तरक्की  के  लिए

 ठोस  काम  करने  के  बजाये  केवल  थोथे  नारों

 से  काम  लिया  और  जो  काम  करने  से  अनाज

 का  उत्पादन  सही  मानों  में  बढ़  सकता  था,  वह

 उस  ने  नहीं  किया  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि

 अ्रगर  रूस  में  कोई  श्रच्छी  बात  है,  तो  वह  न

 ली  जाये  ।  मैं  यह  भी  नहीं  कहता  कि  अगर

 हमारे  देश  में  अनाज  नहीं  पैदा  होता  है,  तो  हम

 लोग  भूखे  मर  जाय॑,  लेकिन  किसी  देश  से  अ्रनाज

 न  लियां  जाये  ।  लेकिन  मैं  इतना  ग्रवश्य  कहना

 चाहता  हूं  कि  श्रगर  पिछले  अ्रठारह  वर्षो  में

 इस  दिशा  में  पूरा  प्रयत्त  किया  गया  होता,
 जो  कि  नहीं  किया  गया  है,  तो  देश  में  अनाज

 की  काफ़ी  पैदावार  हो  सकती  थी  और  तब

 ऐसी  गम्भीर  स्थिति  न  पैदा  होती  ।

 हमारे  मुल्क  में  कृषि  के  सम्बन्ध  में  सब  से

 बड़ी  ज़रूरत  सिंचाई  की  है  ।  जहां  तक  मुझे

 मालूम  है,  कुछ  प्रान्तों  में  और  खास  तौर  से

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  अभी  तक  केवल  छ:
 फ़ीसदी  सिंचाई  का  इन्तज़ाम  किया  गया  है
 और  सारे  मुल्क  में  टोटल  शायद  8  फ़ीसदी
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 है  t  कांग्रेसो  सदस्य,  क्री  गहमरी,  दस  वक्त
 हाउस  में  नहीं  हैं  .  पिछली  व।र  उन्होंने  सवन
 में")  २ं।  कर  पूर्वी  उत्त र  प्रदेश  की  वय  था  बयन्‍ल
 की  थी  ।  उस  के  बाद  पटेल  कभीणन  बनाया
 शा,  लेफिन  उस  की  एक  रीकमेंडेशन  को  भी
 उस  के  एक  सुक्काव  को  प्री  सरकार  ने  नहीं
 माना  |  उल्टे  उस  ने  यहे  किय!  कि  फुछ  प्रफसरों
 को  बढ़ा  दिवा--7  इंजीनियरों  की  जगह  4
 इंजोनिकर  हो  गए,  ?  He  fro  dle  की  जगह

 2  Ho  पी  श्रो०  हो  गए  श्रौर  3  ग्राम  सेवकों
 की  जगह  25  ग्राम  सेवक  ही  गए  t  प्रगर  मही
 सरकार  की  खाद्य  नीति  है,  तो  इस  से  क्या
 हू)  सकता  है  ?

 सरकार  ने  “घफ़सर  बढ़ानी  थान्दातिस
 तो  चछता  दिया,  लेकिन  पटेल  कमीशन  ने  धृर्दी
 उत्तरप्रदेश  को  सस्ते  दर  पर  पावर  देने  के
 सम्बन्ध  परें  जो  रीकमेंढेशलक  कौ,  उस  को  नहीं
 मामा  गया  tv  उस  ने  यह  मरी  रीकमेंड  किया  शा
 कि  उस  क्षेत्व  में  स्लिवाई  की  यवस्था  कौ  जाये,
 सड़क  ग्रौर  नहेंरें  बनाई  जायें  ।  जहां  तक
 शहकों  का  सम्बन्ध  है  मेरी  समझ  में  योयी
 पंबरवर्षोय  योजना  में  मुश्किल  से  एक  खिले
 में  तीन  चाट  मील  पक्‍की  सड़क  मिलो  है  v
 इलौस्क्ट्रिसटी  का  प्रालम  यह  है  कि  जब  मिर्जापुर
 का  पिपरी  डैम  बनाया  गया,  तो  पूर्वी  उत्तर
 प्रदेश  के  किसानों  को  यह प्रा  ध्वासन  दिया  गया
 कि  उन  को  सस्ते  दाम  पर  इलंक्कट्रसिटो  दी
 जायेगी,  लेककिम  वह  इलेक्ट्सिटी  विडला  को
 दे  दी  गई  और  वहां  के  किस्तानों  को  श्लाज  तक
 सिंचाई  ग्रोर  दूसरे  कामों  के  लिए  इले  क्ट्रिसिटी
 नहीं  मिलो  है  t  ऐसी  प्रवस्था  में  सरकार  को
 चाहिएँ  कि  जह  योदे  नारों  को  छोड़  कर  सिंचाई
 की  व्यवस्था  करे  श्ोर  ठोस  काम  करे,  लेकिल
 उस  की  तरफ  सरकार  का  ध्यात  नहीं  जाता
 है

 जहां  तवा  खनोीन  का  सवान  है,  खमीन
 जतने  वालो  जनता  के  पास  डर्मान  महों  है  v
 थास्  भी  करोड़ों  एकड़  बंजर  जर्मन  पन्ी  हुई
 है,  जिस  पर  गांद|  के  पुराने  जमीदारों  मं
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 गुंडों  ने  फब्डा  कर  wm  है  t  ज़मीन  का  जो
 बंटवारा  किया  गया  है,  वह  सोलह  क्राले  ग़लत
 है  t

 4.36  bre

 {Smu  Somavane  in  the  Chair}

 उत्तर  प्रदेश  में  जो  बकबन्दो  ही  रही  है,  वह.
 जब  नदी  नहीं,  बत्कि  किसातों  की  लूट  है  v

 एक  मानतोय  सदस्य  ;  सक्‍्करब  नदी  है  v

 झो  सरश्‌  कच्छप :.  श्राप  को  यह  जान
 कर  आएचवथं  होगा  कि  जो  लये  चक  बनाए
 जा  रा  है,  उन  में  सीधे  हल  नहीं  कल  सकते  ।
 जो  बढ़े,  पैसे  वाले  प्लोर  पावरफुस  ढोग  हैं,
 डन  के  बक  भज्छी  जमहों  पर  बनाए  गए  हैँ
 धौर  प्ररीब  लोग  रही  जमीन  में  फेंक  दिये
 गए  है।  जो  वास्तव  में  धन  पैदा  करनेवाले
 पौर  परिश्रम  करते  वाले  लोग  हैं,  इस  चफडन्दी
 में  उन  के  साथ  धत्याय  क्रिया  जा  रहा  है  v

 श्री  रामसैवक  यादव  ने  परम्पिग  सैटस
 के  बारे  में  कहा  कि  पस्पिग  संट्स  के  लिए  जितना
 कर  दिया  जाता  है,  उसका  75  फ्रीसदी  दुसरे
 कामों  में  इस्तेमाल  किया  गया  है  भोर  उस  से
 वम्पिग  सैट्स  नहों  क्षटीदे  जाते  हैं  b  में  बेलेंड
 करत!)  हूं  कि  इस  बारे  में  जांच  कराई  जाये  t
 पस्पिग  सँदस  से  ब्लारों  के  ढोट  जरीदे  जाते  हैं  |
 जब  ए  #  मेम्बर  ने  कहा  है  कि  इस  पर  राजनीति
 की  जाती  है,  तो  मंदी  महोदय  को  बुरा  लगा  v
 लेक्षिन  कास्तदिकता  यह  है  कि  (१क  एक  सीमेंट
 के  बोरे  पर,  एक  एक  पथ्पिग  संट  पर,  एक  एक
 कुए  पर  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  राजनीति  होती  है
 जिध्त  मेम्बर  को  सरकार  नहीं  देगौ,  वह  उ  स  के
 किलाफ  हो  जायेया  यह  हार  जायेया

 मुझें  मालुम  है  कि  लोगों  ने  ट्रेबटर  के
 लिए  दै  से  सिये,  लेकिन  उन  से  लड़कों  का  तिलक
 चढ  दिया,  उस  ककी  जादी  कर  दी  बास्तव
 में  कोई  (ैक्टर  नहीं  है,  लेकित  कागज  पर  ट्रेक्टर
 बल  रहा  है  |  गांव  समाज  का  सारी  बंजर
 जमोन  को  ले  लिया  गया  है  पोर  उस  की
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 बेंदख तो  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  |  स्टेट  गवर्न  मेंट
 कहती  है  कि  सेंड्रल  गवर्नमेंट  को  कहो  प्रौर
 सेंदुल  गवर्नमेंट  कहती  है  कि  स्टेट  गवर्न॑मेंट
 को  कहो  ।  जब  हम यू  ठतते  हैं  कि  फूड  किस  का
 प्रावबलम  है,  तो  कहते  हैं  कि  पेलली  स्ट
 ग्रवन॑मेंट  डिम्मेदार  है  t  कोई  भी  जिम्मेदार
 हो,  लेकिन  यह  तथ्य  है  कि  पूरा  कांग्रेस  शासन
 इस  के  लिए  डिम्मेदार  है।  सरकार  चाहे  कितना
 हो  डिफेंस  का  नाम  ले,  चाहे  कितना  ही यू  द्-स्तर
 पर  प्रन्नोत्पादन  का  नाम  ले,  लेकिन  केवल  थोगे
 नारों  से  उत्पादन  नहीं  बढ़ेगा,  जब  तक  कि
 देश  के  किसानों  के  लिए  खाद  शौर  पानी  की
 इन्तज़ाम  न  किया  जाये  ।

 झभी  में  एंजाब  गया  झौर  वहां  मूझे
 यह  जान  कर  हैरत  हुई  कि  एक  हज़ार  एकड़
 जमीन  बिड़ला  को  दी  जा  रही  है  फार्म  खोलने
 के  लिए,  ताकि  वहां  पर  प्रच्छे  बीज  तैयार  किये
 जायें  t

 एक  मसानतोय  पदस्थ  :  वह  को-प्रापरेटिव
 फराम॑  है  t

 att  सरण्‌  पाषरशेय  :  मुझे  सूचना  मिली  है
 कि  भ्रच्छे  बीज़  के  नाम  पर  जो  फ़ार्म॑  बताया
 जायेगा,  वहां  परे  झच्छा  बीज  तो  नहीं  बनाया
 जायेगा;  लेकिन  कुछ  गरीब  प्रपनी  जमीन  से
 लाजिमी  तौर  पर  बेदखल  कर  दिये  जायेंगे  ।

 अ्रन्न  की  महंगाई  की  बात  कहां  तक  की
 जाये  ?  थोड़े  दिन  पहले  मैं  कलकत्ता  गया  था  ।
 यहां  पर  तीन  डइुपये  किलो  पर  भी  चावल  नहीं
 मिलता  है  i  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  भी  वही
 हालत  है  ।  मेरे  हाथ  में  “ब्लिट्ज '  है,  जिस  का
 हैडिंग  है  'प्रकाल  के  साय॑  में  एक  करोड़  लोग  1
 इस  में  फ़ोटो  भी  छपे  हैं  कि  महाराष्ट्र  भ्ौर  बूरे
 प्रान्तों  में  क्या  हालत  हो  रही  है  1

 इस  समय  सरकार  की  जितनी  भी
 योजनायें  हैं,  खुदा  के  लिए  उन  को  बन्द  किया
 जाग्रे---उन  को  बिल्कुल  खत्म  कर  दिया  जाये  ।
 जैसा  कि  कई  बार  पहले  भो  कह  चुका  हूं,
 “बुहे  मारो  झान्दोलन,  मुर्गी  पातों”  झ्ांदो  लन,
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 “कम्पोस्ट  बनायो'  ान्दोलन--इन  सब  से
 कोई  लाभ  नहीं  है,  ये  बिल्कुल  फ़िजूल  हैं  t

 कम्पोस्ट  खाद  के  निए  +150,  200
 झपये  मिलते  हैं  ।  लेकिन  कोई  उस  के  लिए
 गड़ड़ा  नहीं  बनाता  है  |  लोग  दुपया  जेब  में
 डालते  हैं  ।  दो  तीन  ईंट  ऊपर  हाल  देते  हैं  भौर
 जब  पाती  प्रा  गया,  तो  सब  कुछ  बह  झाता  है  ny
 झगले  साल  कोई  कम्पोस्ट  का  गड़ड़ा  नहीं  मिलेगा
 इस  लिए  थोंषे  नारों  को  छोड़  कर  सह्ठी  मानों
 में  प्रमल  किया  जाना  चाहिये,  जिस  की  बहुत
 ज्यादा  जरूरत  है  t

 कल  मैंने  राज्य  सभा  में  दिया  गया
 मिनिस्टर  साहब  का  बपान  पढ़ा  ।  उस  से  मुझे
 बढ़ा  प्राएचयं  हुप्ता  -  उन्होंने  कहा  कि  सोवियत
 द्ैव॒टरों  का  दाम  बहुत  कम  है,  इस  लिए  यहां
 के  ट्रैक्टर  के  दाम  के  साथ  उस  को  पूल  कर  के
 एक  बीच  का  दाम  निश्चित  कर  दिया  जाये  a
 उन्होंने  कहा  कि  यहां  के  ट्रंबटर  का  दाम

 1,000,  रुपये  &  धौर  सोधियत  टुकटर  का
 दाम  5,000  बपये  है,  इस  लिए  उस  का  भाव
 बढ़ा  कर  कोई  बीच  का  भाव  तय  कर  दिया
 जाये  t

 एक  -लागनीय  ्षदस्प
 कर  दिया  हैं  ।

 9,000  पये

 बली  ्य  हु चाध्येप :  उस  का  दाम  4,000
 चपये  बढ़ा  दिया  गया है.  |  झगर  यही  सरफार  की
 खाद्य  नीति  है,  तो  यह  तो  एक  मज़ाक  है  1
 इस  के  होते  हुए  देश  के  किसान  क्या  कर  सकते
 हैं  ?  पहले  सोवियत  ट्रैक्टर  5,000  या  5500
 सपये  में  प्राता  था  धौर  मामूली  किसान  उस  को
 खरीद  सकता  था  |

 शी  qo  to  बड़ल  (पाटन)  क्‍या  पांच
 हजार  छपये  का  टुँक्टर  ग्ररीद  किसान  के
 त्िए  हैं  ?

 की  सरण  awe:  गरीब  किसान  धो
 उसे  खरीदता  है  |  प्रगर  पांच  हजार  बय
 में  ट्रैक्टर  मिलता  है,  तो  खाली  ग्दीब  किसान
 के  पास  ही  बेत  नहीं  है  1
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 झापने  जितनी  स्कीमें  बनाई  हैं  उनको  मैं

 अभी  पढ़  रहा  था।  ये  जो  नोट  हम  लोगों
 में  सक्युलेट  किए  गए  हैं,  ---इनको  मैं  पढ़  रहा
 था  ।  लेकिन  प्ाप  देखें  कि  फैसिन  कोड  कब
 बना  था?  यह  प्रंग्रेज़ों  के  जमाने  में  दो  सौ
 साल  पहले  बनाथा।  उस  में  क्या  है?
 उस  के  मुताबिक  सूछे  की  समस्या  को  हल  करने
 के  लिए  हमारी  सरकार  चहलकदमी  करती  है।
 एक  एक  भादमी  भूखों  मर  जाथेगा  लेकिन
 इस  एक्ट  के  तहत  काम  करने  नहीं  जाएगा  ।
 इस  के  तहत  उसको  मजदूरी  बहुत  ही  कम  देने
 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  वह  भूखों  मरने
 लगेगा  तो  भी  इतने  सस्ते  रेट  पर  भ्रा  कर  भाप
 के  पास  काम  नहीं  करेगा  ।इश्न  से  उसका  पेट
 भी  नहीं  भर  सकता  है।  यह  चीज़  गलत  है  ।
 श्रादमी  को  कम  से  कम  इतने  पैसे  तो  मिलें  कि
 वह  झपना  पेट  भर  सके  ।  जब  वह  नहीं  होता  है
 सो  कौन  काम  करने  जाएगा।  इस  फैमिन
 कोड  की  तरफ  भी  झापको  ध्यान  देना  होगा
 प्रौर  इस  में  झ्ामूल  चूल  परिवर्तत  करने
 होंगे  ।

 सरकार  रिपोर्ट  तो  दे  देती  है।  लेकिन  ग्राप  देखें
 कि  पिछले  भ्रठारह  वर्ष  में  हमारे  देश  में  लोगों
 की  झ्रामदनी  कितनी  बढ़ी  है  ?  बहुत  से  मैम्बर
 साहिवान  को  ने  इसको  कोट  किया  है  ।  लेकिन
 आप  देखें  कि  ग्राज  भी  एक  करोड़  श्रादमियों
 की  ग्रामदती  27  नए  पैसे  प्रतिदिन  है।  वह
 ऐसी  अवस्था  में  खाएगा  क्या  1  यह  कहा  जाता
 है  कि  मछली  खा््मों  |  बिहार  के  एक  मिनिस्टर
 साहब ने  स्टेटमेंट  दिया  था  कि  प्रन्न  नहीं  मिलता
 है  तो  मछली  खाप्ो  ।  इसी  तरह  से  फ्रांस  की
 महारानी  ने  एक  बार  एक  बात  कही--जब
 जुलूस  निकला  झौर  वहां  रोटी  रोटी  के  नारे
 लगाते  हुए  लोग  महारानी  के  महल  के  बाहर
 पहुंचे  ।  महारानी  ने  पूछा  कि  थे  सब  लोग  शोर
 क्यों  मचा  रहे  हैं  प्रौर  जब  उन  को  बता  यागया
 कि  इनको  रोटी  नहीं  मिलती  है  तो  उन्होंने  कहा
 कि  रोटी  नहीं  सिबती  है  तो  इनको  कह  दो  कि
 डबल  रोटी  खायें  ,  केक  खायें  इसी  तरह  से
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 झाप  भी  कमाल  की  बात  करते  हैं।  रोटी  नहीं
 मिलती  र  तो  आप  कहते  हैं  कि  मछली  खातों
 जो  कि पांच  रुपये  किलों के  हिसाव  से  बिकती
 है  ।  भाप  कहते  हैं  कि  गोश्त  खाप्मो  जो  कि
 तीन  रुपये  किलो  के  हिसाब  से  बिकता  है  I

 प्रापके  राज  में  प्रालू  तक  तो  मिलता  नहीं  है।
 यहू  दुनिया  का  प्राठवां  प्राश्चय  बन  कर  रह
 गया  है  प्रापका  राज्य  ।  ग्रापको  प्रन्न  की
 समस्या  हल  करनी  होगी  1

 झ्राज  प्रोक्योरमेंट  की  बात  हो  रही  है  t
 झाप  कहते  हैं  कि  श्राप  प्रोक्योरमेंट  करेंगे  ।
 लेकिन  जिन  के  पास  गल्ला  नहीं  है  उन  से  भाप
 क्या  लेंगे  t  आप  ने  कहां  है  कि  दो  क्विटल
 धान  हर  किसान  से  लिया  जाएगा  सभी
 स्टेट्स  में  |  मैंने  खास  कर  बिहार  में  एक  बात्त
 देखी  है।  दो  किक्टल  से  ज्यादा  घान  जिस  के  पास
 है  वह  तो  उस  को  चोर  बाज़ारी  में  बेच  सकता
 है  1  ब्लैकमाकिट  में  बच  सकता  है  लेकिन  जिस
 बचारे  के  पास  किसान  के  पास  पांच  एकड़
 ज़मीन  है  तो  उसको  भी  कहा  जाता  है  कि  तुम
 दो  क्विटल  घान  दो  ।  पांच  एकड़  में  प्रगर  उसने
 मिर्ची  भी  बोई  है  तब  भी  उस  से  कहा  जाता  है
 कि  हमें  दो  क्विटल  धान  दो,  चाहे  कहीं  से  भी
 दो,  बाज़ार  से  खरीद  कर  ही  चाहे  दो  ।  बिहार
 में  ऐसा  हुआ  है,  कि  पांच  एकड़  जिन  के  पास
 ज़मीन  है  उत  से  दो  भी  विविटल  घान  की  माँग
 की  जा  रही  है।  इस  तरह  से  भापकी  जो  स्कीमें
 हैं  वे  नहीं  चल  सकती  हैं।

 उतर  प्रदेश  के  बारे  में  जितना  कहा  जाए
 थोड़ा  है।  वहां  पर  सरकार  कया  है  एक  मजाक
 है  |  वहां  तमाम  की  तमाम  स्कीमें  जो  हैं  वे  इस
 बात  को  ध्यान  में  रख  कर  बांटी  जाती  हैं  कि
 कौन  इलाका  सी  ०  बी०  गुप्त  साहब  की  पार्टी
 वाला  है  भौर  कौन  इलाका  कमलापति
 ज़िपाठी  साहब  की  पार्टी  वालों  का  है  1

 शनी  शाहनवाश  तां  :  यह  गलत  बात  है  ।
 मैं  इस  हाउस  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जहां
 तक  उत्तर  प्रदेश  में  माइनर  इरिगेशन  का  काम
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 है  बह  सारे  हिल्दुस्तात  में  पहले  मम्दर  पर  है  1
 एफ्ररेस्टेशन का  शो  काम  हैँ,  वहां कह  सब से
 झाते आ  रहा  है  ।इस  दास्ते उत्तर  वेश के
 बारे  में  हम  तरह  की  बातें  कहता  बहुत  गर-
 जिष्घेटारो  nat  ।

 श्रो  हुकम  चम्य  कछुवाय  (देवास  ):
 झगड़े  करने  में  भी  उत्तर  प्रदेश  सब स ेप्ागे है  1

 श्री  सरजू  पाण्शेय  :  प्रभी  मंत्री  महोदय  ने
 बताया है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  रुए  बने  हैं।  यह

 बात  सही  है  t  इस  को  मैं  मानता  हूं  कि  वहां
 हुए  बने  हैं।  माइतर  इरिगेशन  का  वहां  इंतजाम
 हुपा है ।  लेकिन  माइनर  इरिगेशन  om

 फायदा  किसान  नहीं  उठा  पाता  है  ।
 हैं  मिस्राल  देता  हूं।  जिन  लोगों  ने

 झुए  बनावाये  हैं  वहां  गलत  वसूलियां  हो  रही
 हैं  हजारों  मुकदमे  इसके  बारे  में  चल  रहे
 हैं।  वहां  यहू  कहा  जा  रहा  है  कि
 यहां  पर  तुम्हारे  यहां  जितना  पाली  निकलना
 चाहिये  था  नहीं  तिकता  है,  इस  नम्बर
 कुए  के  लिए  वा  इस  जगह के  लिए  तुम  ने  लोन
 लिया  था,  दूसरे  तस्बर  में  क्यों  बना  लिया  ।
 इस  वैज्ञानिक  युग  में  इस  तरह  की  बातों  से  काम
 नहीं अल  सकता  है  ।  बिना  वैज़ानिक  साधनों  के
 काम  नहीं  ध्राप  कर  सकते  हैं  1  यह  झापकों
 मानना  पड़ेंगा।  जहां  तक  ट्यूबबेल्स  का  ताल्मुक
 है  सभी  इस  बात  की  मांग  करते  हैं  कि  हमारे
 यहां  ट्यूबबेल  लगाप्ो  ।  सारे  किसान  यही
 मांग  करते  हैं  कि  हमारे  लिए  नहर  बनवा
 दीजिये  a  उनकी  इस  मांग  को  हर  एक  बेम्बर
 को  जब  वह  प्पने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जाता  है
 फेस  करना  पड़ता  है  |  वे  कुंध्ों को  मांग  करते

 हैं,  पह  नहीं  कहते  हैं  कि  गहदा  छुदवा  दो  ।
 एस  वैज्ञानिक  युग  में  माइनर  इरिगेशन  पर

 जो  पाप  खर्च  करते  हैं,  बह  दूसरों  पर  करें  |

 मुझे  जहां  तक  मालूम  है,  मैं  धाठ  कुंधों के  बारे  से,  प्राठ  ट्यूबबेल्ड  के  बारे  में  प्रापको
 बला  सकता  हूं  ।  वे  वहां  बेकार  पड़े  हुए  हैं  i प्रौर  भी  पड़े  हुए  होंगे  लेकिन  ये  घाठ  तो  मेरी
 आनकारी  में  हैं  जो  बेकार  पढ़े  हुए  हैं  1  एक
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 का  मैं  घापको  सारा  हाल  बता  सकता  हु पीर
 धाज  ही  श्राप  जा  कर  जाच  कर  सकते  है  ।
 पाप  मेरे  साथ  चल  सकते  है  पधौर  मैं  ग्रापको
 दिखा  सकता  हूं  ।  शेरपुर  गांव  के  कंडासर
 स्थान  में  जहां  के  कांग्रेसी  एम०  एल०  ए७  है
 प्रौर  जो  गाऊीपुर  में  है,  एक  ट्यूबबल  लगवाया
 गया  ।  वह  गुप्त  ज॑।  को  पट  के  ब्रादसी  है  ।
 उनके  कहने  से  वह  लगवाया  गया  I  इस  प्राघार
 पर  लगवाया  गया  कि  वहां  सिंचाई  की  जरूरत
 है  -  वह  ट्यूयबैल  कभी  का  वहां  बन्द  पड़ा  है  । पानी  की  वहां  जरूरत  हो  नहीं  है,  इसलिए  कि
 वहां  सिच।३  के  लायक  उमीन  हो  नहीं  है  ।
 यह  पैंने  ध्रापको  एक  मिसाल  दी  है  जिसका
 प्राप  जा  कर  पता  लगा  सकते  हैं,  ध्राया  सही
 है  या  नहीं  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रोक्योरमेंट  को
 जो  प्रापकों  पालिसों  है  इसको  प्राप  जबईस्तो
 लागू  करेंगे  तो  किसानों  का  सहयोग  झापकों
 नहीं  मिल  सकता  है  t  विरोधी  पार्टी  बालों  से
 मिनिस्टर  साहब  ने  झपील  की  है  कि  वे  उनसे
 सहयोग  करें।  हम  सब  प्रश्न  की  समस्या  को
 हल  करने  के  लिए  प्रापकों  सहयोग  देने  को
 तैयार  हैं  ।  विरोधी  पार्टी  वाले  यहां  केवल
 प्रालोचना  को  खातिर  प्लालोचता  करने  के

 लिए  नहीं  बैठे  हुए  हैं।  यह  हमारा  ध्येय  नही  है  ।
 लेकिन  पाप  देखें कि  सही  मानों  में  कांप्रेस  वाले
 क्या  कहते  हैं  ?  वे  भी  वही  बातें  कहते  हैं  जोकि
 विरोधी  दल  वाले  कहते  हैं।  सब  से
 बढ़  कर  प्रापको  ध्ालोचना  कांग्रेस  वाले  हो
 करते  हैं  विरोधी  परारटियों  का  ख़योग  प्रापकों
 मिलेगा  लेकिन  प्रगर  देश  में  प्रकाल  घोर  घकमरी
 रहेगी  तो  विरोधी  पार्टियों  समेत  सारी.  की
 सारी  जनता  के  सामने  दो  ही  रास्ते  बच
 रहेंगे  ।  एक  तो  यह  है  कि  वह  भूछों  घरे  था

 फिर  ध्ापके सिर  पर  चढ़े  ।  तब  घाप  खुद  ही उसका  मुकाबला  करें।  बिहार  में  क्या  हुभा
 है  t  बहां  विरोधी  प्रार्टियां  प्ान्दोलन  करते
 के  लिए  नहीं  गई  थीं  t

 कक  भाननोव  लइ॒स्थः  गई  वी  a
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 भी  सरजू  पाण्डेय  :  वहां  पर  चार  हज़ार
 प्रादमियों  को  पकड़  कर  झ्ापने  जेल  में  बन्द
 किया  ।  प्राज  भी  वहां  की  जनता  घास  की  जह़ें
 खा  रही  है  |  वहां  विरोधी  पार्टियां  ने  कोई
 आन्दोलन  संगठित  नहीं  किया  ।  ग्रापको  भ्रच्छी
 तरह  से  मालूम  है  कि  झापने  चार  हजार
 प्रादमियों  को  जेल  खाने  में  डाल  दिया  केवल
 इसलिए  कि  वहां  के  आदमी  ने  रोटी  की  मांग
 की  थी  |  एस०  एस०  पी०  के  लोग  कम्युनिस्ट
 पार्टी  के  लोग,  दूसरी  पाटियों  के  लोग  सिर्फ
 यह  फहने  गये  थे  कि  हमें  खाना  दो  लेकिन
 वहां  के  मिनिस्टर  ने  उनसे  मिलने  से  इन्कार
 कर  दिया  ।  यह  क्या  प्रजातंत्न  है  ?  यह  एटी-
 ट्यूड  नहीं  चल  सकता  है  I  क्‍यों  नहीं  लोगों  के
 सामने  श्राप  मुंह  दिखाते  हैं  ?  क्‍यों  आ्ापमें
 हिम्मत  नहीं  होती  है  ?

 मैं  दो  तीन  बातें  निवेदन  करना  चाहता
 हैं  ।  पहला  निवेदन  तो  यह  है  कि  बोचे  नारे
 श्राप  बंद  करें।  भ्रन्न  खाने  को  लोगों  को  दें  ।
 दूसरी  बात  यह  है  कि  इरिगेशन  झाप  दीजिये  a
 पाती  आप  दीजिये  ।  झ्राप  नया  एक्ट  बनायें
 ताकि  उन  जमोनों  पर  कब्जा  दिलाया  जा
 सकें  जो  बेस्ट  लेड  पड़ी  हुई  हैं  प्रौर  जहां  पर
 देती  हो  सकती  है  1  पुराने  एक्ट  में  श्राप  तरमीम
 करें  ।

 सलिचाई  धौर  विद्युत्‌  संत्रालय  में  उपमसंत्री
 (भी  श्यामबर  सिञ्र)  :  कितनी  वेस्ट  लैंड
 पड़ी  हुई  है  ?

 श्री  सरजू  पाण्डेय  :  उत्तर  प्रदेश  में  मैं
 जानता  हूं  कि  वैस्ट  लैंड  है  जो  दी  जा  सफती
 है  प्रौर  जहां  खेती  हो  सकती  है  t

 तीसरी  बात  यह  है  कि  जितने  भी  माइनर
 बरिगेशन  के  साधन  हैं  जितने  भी  पश्ापके
 सिलाई  के  साधन  हैं  उनको  श्राप  इस्तेमाल
 में  लायें  ।  नहरे  बनी  हुई  हैं  उन  में  पानों  नहीं
 है.  इसकी  तरफ  झाप  देखें  a  जहां  तक  ध्रापके
 प्रफसरों  का  सम्बन्ध  है,  जितना  कहा  जाए
 कम  है  |  जो  एग्जेक्टिव  इंजीनियर  है  भौर  जिस
 को  भ्राप  छादा  समझते  हैं  वह  सारे  मुल्क  को
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 a  जाएगा  ।  धापको  भी  aT  जाएगा  t  हपें
 ar  at  चुका है  धौर  धव धाप  हदी  की  rt

 है,  भाप  ही  का  नम्बर  है  ;  वह  महतों  में देठ
 कर  धादेज्ञ  देता  ही  जातता  है  1  किसातों  को
 प्रावाड  वह  नहीं  घुतता  है  t  भगर  उत्का
 इलाड  नहीं  किया  गया  तो  हमें  वह  खा  हो
 चुका  हे  धापको  भी  थ्वा  जाएगा,  हमें  को  रात
 दिन  बढ़  तंग  करता  है  दस  वास्ते  हम  तो  भपने
 घरों  से  निकलते  ही  नहीं  हैं,  कहों  जाते  ही  नहीं
 हैं  लेकित  Tt  सावधान  हो  जायें  t  घगर  कभी
 बड़ा  रंड  होता  है  तो  ET  को  अरखास्त
 कर  देता  है  t  जहां  तक  विकास  छंडों  का
 सम्बन्ध  है,  वह!  जो  रासतोला  रचाई  जातो
 है,  इंद  सभा  होती  है,  उपको  बन्द  प्रपप  करें  t
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 गए्जीपुर  में  एक  ध्रफीस  की  फंक्ट्री  थी
 जिस  पर  बहुत  रुपया  लगों.  हुभा  था  शोर
 जिस  में  दो  ढाई  हजार  धादमी  दाम  कर  *हे
 के,  उसको  प्रब  नोमच  ले  जाने  की  तेयाबियाँ
 हो  रही  हैं  प्रोर  कहां  पर  पांच  लाख  पया
 इसके  लिए  खाब,

 ही  उ०  We  ब्िवेदो  :  (मंदशौर  )  वाजीपुर
 और  नौमच  की  यह  बहुत  ताजंबार  वात  कर
 रहे  हैं  ।

 wd  ara  पाणेध  :
 सब  से  गरीब  है  ।

 हमारा  इताझका

 भो उन  Ro  विवेदी :  हमारा  इप्ाका
 पी  बहुंत  रोब  2

 दी  सरणु  पाण्छेश  :  प्राप  से  जाहइये,  हए
 मना  नहीं  करते  हैं  '  जद  वहां  बहुत  पुराते
 डमाने  से  है  तो  उसको  मयों  ले  जाया  जा  रहा
 है  -  सरकार  सिर्फ़  पोलिटिकत  हंसिदुंडंड
 के  ध्ाधार  पर  उसको  वहां  से  हटाना  चाहसी
 है  1

 मैं  पह  भी  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  पूर्वी
 उत्तर  प्रवेश  का  सम्शम्त  है  4८०  बायन
 की  सिदझारिलों  को  धाप  लामू  करें।  बहा  पर
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 सिचाई  फा  प्रबन्ध  करें,  नहरें  दीजियेलोगों  को
 खाने  को  दोजिये  ढेस्ट  लैड्ज  पर  ऐसे  लोगों
 का  कब्जा  दिलाइये  जो  सक्ली  मानों  में  वहां
 खेतों  कर  सकते  हों  |  कोटा,  परमिट,  ठेका
 आदि  वार्टो  वाजों  से  हटा  कर  उनके  हाथों
 #  दोजिये  जे  सही  मानों  में  खेती  करते  हों,
 ो  सदी  पातीं  में  उतका  इस्तेमाल  छेती  की
 उपज  को  बद्ाने  में  कर  सकते  हों  !

 Shri  Maalyapgadan  (Kottayam):
 Mr.  Chairman,  the  Minister  bas  given
 a  frank  and  objective  ssaessment  of
 the  food  aituation  In  the  country.

 Mr.  Chairman:  I  request  the  Con
 gress  Members  to  complete  their
 speeches  within  0  minutes  ao  that  I
 could  cal]  more  Memberz.

 Shrt  Manlyangedan:  He  has  posed
 the  problem  before  the  country.
 According  to  me,  thia  ja  not  the  time
 for  criticism  or  fault-Andiag.  There
 is  a  challenge  and  that  challenge  bas
 to  be  met  by  me  nation.  There  is
 drought  on  the  one  side  and  the  diffi-
 culties  of  import  on  the  other,  What
 is  needed  is  a  changed  outlook  by  all,
 leaders  of  public  opinion,  adminis-
 tration  and  the  people  as  a  whole.
 As  the  Minister  rightly  pointed  out
 it  is  easy  to  make  the  present  situa-
 tion  worse,  Let  not  political  ideo-
 logies  be  dragged  in.  Let  there  be
 no  attempt  to  make  capita)  out  of  the
 sltuetion,  whether  it  be  political  or
 monetary.  Let  that  spirit  of  unity
 and  national  outlook  which  made  us
 face  the  aggression  on  our  frontiers
 preva]  and  enable  the  nation  to  face
 the  challenge  Let  us  not  forget  that
 the  enemies  are  watching  what  we
 gre  doing  iti  the  country.  Whatever
 may  be  the  outcome  of  the  negotis-
 tions  for  Import  under  PL  480,  let  us
 not  forget  that  our  honour  is  also
 involved  in  that.

 Much  hes  been  gaid  about  thia  PL
 490.  {  for  one  do  mot  object  to  Set-
 ting  rice  or  wheet  from  Arnerica
 under  PL  480,  provided  our  honour
 is  not  eaerificed,  and  ¥  am  eure  the
 bonour  of  the  country  Ie  sefe  In  the
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 hands  of  our  Prime  Minister  and  the
 Government.  There  is  scarcity  now
 and  the  prospects  are  that  there  ia
 going  to  be  more  of  it.  The  rst  and
 foremost  thing  to  face  the  aituation
 is  to  generate  a  feeling  among  the
 People  that  the  people  of  one  region
 ace  not  suffering  more  than  the
 People  of  another  region.  Whatover
 foadgrains  ace  available  in  the
 country  should  be  equitably  diatri-
 buted  among  the  people,  and  they
 ahould  be  made  available  at  reason-
 able  cost.  The  distinction  between
 the  surplua  and  deficitt  States  should
 go.  India  is  deficit  in  food  and  the
 scarcity  must  be  borne  by  the  nation.
 If  the  so-called  surplus  States  refuse
 to  part  with  grains  produced  there,
 saying  that  they  want  a  buffer  stock
 of  their  own  to  meet  future  contin-
 gencies  or  create  a  situation  by  which
 their  produce  could  be  fetched  only
 at  a  very  exorbitant  price,  it  is  था
 antinational  act  and  that  has  to  be
 condemned  Certain  States  are  inter-
 ested  only  in  their  own  Stated
 and  they  ignore  the  national  interests
 I  have  only  to  say  about’  them  that
 little  minda  and  great  mationg  go  il)
 together.  What  I  say  Is  that  the  im-
 pression  of  that  kind  shnuld  be  re-~
 moved.  Otherwise,  it  will  lead  te
 the  distintegration  of  the  country,
 Whether  true  or  not,  the  prevalance
 of  the  impression  itaelf  is  bad  and
 that  has  to  be  removed.
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 Kerala  is  a  deficit  State  from  the
 point  of  view  of  food.  But  it  is  not
 because  the  people  there  are  Idle  or
 because  any  land  le  left  waste  oc
 because  no  attempts  are  made  /n  in-
 Crease  production  there.  Every  inch
 of  land  fs  brought  under  cultivation
 The  agricultural  commodities  pro-
 duced  there  fetch  valuable  foreign
 exchange  and  the  nation  Is  beneilted.
 Such  people  who  scrve  the  nation  by
 producing  commodities  useful  for  the
 nation  have  every  cight  to  ask  for
 food  materials  produced  In  other  parts
 of  tbe  country.  Jt  la  not  aaking  for
 charity.  The  patronising  attitude  of
 leaders  of  the  so-cailed  surplus  State
 should  be  give  up.  ‘The  Govern-
 ment  of  Indie  heve  evolved  4  national
 करठपल्कु  for  production,  proctirement
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 {Shri  Maniyangadan)
 and  distribution.  If  that  has  not
 been  properly  implemented,  I  am
 not  prepared  to  blame  the  Union
 Minister  for  that.  The  States  are
 not  sincerely  co.operating  and  some
 remedy  should  tbe  found  for  thla,
 If  there  is  a  proper  atmosPhere,  whlch
 could  be  created  only  by  all  concern
 ed,  we  can  make  the  scheme  a  suc-
 cess  and  the  targets  could  be  achiev-
 ed.

 The  Government's  policy  covers
 both  Jonger-range  and_  short-term
 Policies  on  the  food  front.  Now,
 new  targets  have  been  fixed  and
 schemes  for  achieving  the  same  have
 been  formulatcd.  The  only  solution
 is,  higher  production.  The  Prime
 Minister  hag  given  a  slogan  to  the
 nation:  “Jai  Jawan,  Jai  fCisan".  If
 we  accept  that  slogan,  we  can  meet
 the  challenge  and  successfully  meet
 the  situation.

 In  this  connection,  the  price  of
 food  materiala  produced  by  the  agri-
 culturiats  is  important,  It  is  true
 that  a  Price  Commiasion  has  deen
 appointed  but  in  fixing  the  price  have
 they  taken  into  consideration  all
 factors  that  go  to  constitute  the  cost
 of  production?  The  Minister  yester-
 day  said,  intervening  when  my  _  hon,
 friend  Shrt  Sreekantam  Nair,  that  the
 price  of  paddy  in  Kerala  is  Rs,  42  to
 Ra.  48  which  is  higher  than  that  pre
 vailing  in  Madras  and  Andhra  States
 It  is  true,  but  I  have  to  ask.  has  he
 any  Idea  of  the  cost  of  produc‘tion  in
 Kerala.  J  have  direct  knowledge  of
 cultivation  in  one  part  of  Kerala
 called  the  Kuttaned  area,  though  I
 do  not  own  any  land  there.  The
 Minister  visited  that  piace  last  year
 in  a  helicopter  and  at  that  time  the
 area  was  fully  under  water.  So,  he
 could  not  have  any  correct  Idea  of
 that  area,  I  request  the  Minister  to
 believe  me  that  the  price  now  fixed
 is  not  commensurate  with  the  cost  of
 cultivation  in  that  area.  Apart  from
 the  cost  and  price  relationship,  {have
 also  to  ask  the  Government  one
 thing:  suppose  if  the  same  land  could
 fetch  better  income  by  cultlvating
 other  caah  crops,  can  you  ask  the  pea-

 DECEMBER  2,  1965,  and  Drought  5228
 Conditions  (Ms.)

 sants  to  under  go  this  sacrifice  and
 ask  them  to  cultivate  only  paddy
 there?  Ali  these  aspects  have  to  be
 taken  into  consideration  in  fixing  the
 price.

 Regarding  procurement  also,  it  is
 not  done,  at  least  in  my  State,  as
 far  as  |  know,  on  any  scientific  basis.
 There  has  been  criticism  from  all
 quarters  rcgarding  this.  It  must  be
 hused  on  the  yield  and  not  on  an
 acreage  basis.  In  Kerala,  }  know—
 and  ¥  am  sure  in  other  parts  of  the
 country  as  well  the  same  conditions
 prevail—there  are  areas  where  the
 production  is  one-third  or  even  one-
 fourth  of  what  is  produced  in  other
 areas  of  the  same  State.  But  the
 procurement  policy  is  based  now

 on  the  acreage;  one  must
 measure  50  much  per  acre
 and  sO  on.  This  aspect  of
 the  yield  of  land  has  not  been  taken
 into  consideration.  |  summit  that  this
 aspect  should  be  taken  into  conaidera-
 tian,  and  procurement  should  be  on  a
 scientific  basis  |  am  not  against
 procurement,  but  what  |  say  is,  it
 should  be  on  a  scientific  basis.

 Then,  coming  lo  credit  facilities
 available  to  the  cultivators  the
 interest  on  loans  availed  of  by  the
 agriculturists  from  the  co-operative
 societies  is  too  exorbitant.  The
 State  Bank  gives  money  to  the
 Central  Co-operative  Bank  in  a  State;
 they  in  turn  give  it  to  the  dialrict
 banks  and  then  it  goes  to  the  primary
 bank.  When  it  reaches  the  actual
 cultivator,  F  am  told  that  the  present
 rate  of  interest  is  more  than  nine  per
 cent  and  what  the  Stale  Bank  gives
 is  at  three  or  3  Ae  per  cent.  So,
 this  enormous  rate  of  interest  now
 realised  from  the  agricufturists  should
 be  reduced.  Some  way  muct  be  found
 for  that.

 Another  point  regardmg  the  co-
 operative  societies  hat  I  have  to
 mention  is,  in  Keraia,  there  is  a  rule—
 I  think  that  such  a  ruie  prevails  in
 some  other  Stetes  ass  well—to
 the  effect  that  if  there  is
 defaults  in  paying  beck  the
 money  to  the  district  bank,  then  no
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 further  money  will  be  made  avail-
 able  to  that  primary  society  for  giving
 loans.  In  an  area  which  is  served  by
 one  co-operative  society,  there  may  be
 people,  one  or  two  people,  who  may
 make  default  and  the  society  may
 not  be  in  a  position  to  pay  back
 the  loan  in  time,  but  because  of  the
 default  of  one  or  two  agriculturlsta,
 al!  the  people  in  that  area  who  are
 served  by  that  co-operative  society
 are  suffering  because  they  do  not  get
 any  loan.  This  is  a  problem  which
 seriously  affects  cultivation.  I  sub-
 mit  that  something  must  be  done  in
 regard  to  that.

 Then,  with  regard  to  concessions,
 I  submit  that  concessions  to  ryote
 who  lose  by  the  failure  of  crops  must
 be  given.  There  must  be  aome  #eCu-
 rity  against  risk,  for  the  cultivators.

 Mr,  Chairman:  The  hon  Member's
 time  is  up.

 Shrl  Manlyengedan:  |  shat!  finish
 in  a  minute  I  alao  aubmit  that  tax
 concession  should  be  given  as  an
 incentive  to  agriculturtste.

 Regarding  rationing  in  Kereta,  I
 must  submit  that  it  is  now  six  ounces
 of  rice  and  four  ounces  of  wheat,  but
 there  is  a  suggestion  in  a  pémphtet
 recently  citulated  that  it  ia  likely  to
 be  reduced.  As  I  ssid  eerlier,  we
 are  prepared  to  bear  any  burden
 along  with  the  rest  of  India.  But  to
 ask  ua  to  do  more  than  what  others
 are  asked  to  do  is  too  much.  I  am
 prepared  to  go  to  the  peopte  and  ask
 them  to  be  content  with  what  fe  avall-
 able,  but  please  remove  the  feeling  of
 being  discriminated  against  both  in
 the  matter  of  price  and  also  in  tha
 matter  of  quantum.

 Some  hon.  Membere  rose—
 Mtr.  Chafrmap:  Shri  Jashvant

 Mehte—I  would  request  hon.  Mem-
 bers  who  deslre  to  speak  to  catch  my
 eye.  (Interruption).

 विधि  P.  B.  Patel:  For  the  last  two
 days  we  have  heen  trying  to  catch
 your  efe.

 and  Drought
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 of}  gee  we  Ewe:  पघ्यक  महोदय,
 पिछली  बार  प्रपना  निर्णय

 An  hon.  Member:  You  have  to  stand
 up  on  the  bench.
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 Shri  P.  B.  Patel:  Uniess  you  go  to
 the  Cheir......

 Sbri  C.  K  Bbsttesharyya  (Rai-
 ganj)}:  Sir,  let  us  be  encouraged  to
 feel  that  catching  of  eye  will  suffice

 Mr,  COairmap:  Thia  is  in  addition
 to  the  other  factors  that  will  be  taken
 into  consideration.

 Shrl  Jashvant  Mehta  (Bhavnagar):
 Mr.  Chaitman,  Sir,  yesterday  the  hon.
 Minister  of  Agriculture  gave  us  a
 picture  of  scarcity  in  aome  parte  of
 the  country  and  how  we  are  facing
 the  food  problem  In  some  States
 there  is  scarcity  and  the  people  are
 facing  difficulty  even  in  the  matter  of
 drinking  water,  and  there  ts  scacctty
 of  fodder  for  the  cattla.

 Shri  P.  B.  Pate:  looking  to  that
 picture  it  seems  that  25  per  cent  of
 the  people  must  dle.

 Shri  Jashvant  Mehta:  The  picture
 is  a  serious  one  and  we  heve  to  face
 it.  otherwise  {  am  afraid  the  situa-
 tion  that  was  in  Bengal  will  be  re-
 peated.  We  have  to  face  it  as  we
 face  our  defence  problem.  Defence  is
 the  most  important  problem,  and  food
 is  not  lesa  importent  than  defence
 We  are  taiking  of  long-term  and
 abortterm  policies  for  agricultural
 preduction.  We  have  toface  the  pre-
 eeat  shortage,  and  also  we  bave  to
 face  the  deficit  problem  on  a  long-
 term  basil,

 Let  us  see  how  we  are  going  to
 face  thls  problem.  Our  mam  pro-
 blem  is  of  production.  procurement
 end  dimribution,  it  demands  the
 immediate  attention  of  the  Oovern-
 ment.  How  are  we  gotng  to  face  it?

 हाडा  of  ali,  the  difficulty  is.  thia
 proditem  ls  mimed  with  politics—i
 mean  politics  of  th  e  States,  perty
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 politics,  politics  of  the  politicians.  In
 the  beginning  the  emphesia  waa  that
 we  should  not  mix  these  problems
 with  politics,  but  In  reality  the  facts
 ate  different.  Food  should  be  free
 from  politics.  Even  the  States  are
 dringing  In  politics  In  the  matter  of
 food.  Surplus  States  are  earning  at
 the  cost  of  deficit  States.  We  must
 heve  a  cleer  policy  in  this  regerd.
 Last  year  we  were  told  that  we  are
 going  to  have  farm-oriented  policy,
 procurement  policy.  They  were  alto
 discuesed  at  the  conference  of  the
 Chief  Ministers).  What  we  want  is  an
 implementation  of  these  policies
 approved  by  Government.  The  adiffi-
 culty  Is  that  the  policy  announced  is
 not  being  implemented.  The  hon.
 Minister  assured  us  that  there  wil)
 be  farm-oriented  policies,  price  aup-
 port  policies  etc.  He  said  that  there
 will  be  procurement.  But  the  States
 ure  not  falling  in  line  with  the  Centre.
 That  is  the  politics  that  they  are  play-
 ing.  Why  should  not  the  States  fall
 in  line  with  the  Ccutre?  %  would
 request  the  hon.  Prime  Minister,  when
 his  stature  has  gone  up  az  a  result
 of  our  victory  in  the  war  against
 Pekistan,  to  compel  the  States  to  fall
 in-line  with  Ihe  Centre.  If  the  law
 does  not  permit  it,  If  the  Constitu-
 tion  does  not  permit  it.  we  should
 change  the  Constitution.  Otherwise,
 Sir,  we  wil]  face  es  serious  situetion
 like  what  we  had  In  Bengal  and  the
 pecple  wlll  die.

 Sheimatl  Yasbofa  Reddy  (Kur-
 nool):  The  Minister  steted  that  the
 States  are  co-operating  with  him.
 (Interruption).

 Shti  Jashvant  Mebts:  When  we
 were  faced  with  the  Chinese  ag  gres
 sion,  when  we  were  faced  with  the
 aggression  from  Pakistan,  India  rose
 as  ona  man  to  fight  them.  Why  we
 canwot  Pise  as  one  man  to  tackle  the
 food  peablem?  Why  should  there  be
 diaQerity  In  prices  in  different  States,
 why  should  there  be  darrlers  and
 zones,  why  should  there  be  aurplus
 and  deficit  States  and  so  on?  There
 aod  be  no  surplus  State  and  ne
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 deficit  State;  our  approach  should  be,
 one  country  and  one  uniform  policy
 for  all

 Shrimatl  Yasboda  Reddy:  We
 should  be  Statelesa,  without  any
 States.

 Shri  Jasbvant  Bichta:  Compe)  the
 States  to  fell  in  line  with  the  Centre.
 If  we  cannot  do  this,  what  is  the  use
 of  having  these  policies.  What  we
 went  is  a  national  food  policy  in
 regerd  to  procurement  and  distribu-
 tion.  Wholesele  food  trade  al)  over
 the  country  should  be  abolished.  No
 transport  should  be  allowed  to  be
 utilised  for  foodgrains  except  with  the
 sanction  of  the  Goveroment.  No
 trucks,  no  trains,  no  ships  should  be
 allowed  to  be  used  by  the  profiteers
 and  blackmerketeers  in  the  country.
 There  should  be  one  uniform  policy,
 end  if  the  Government  is  serious
 ebout  it  they  should  implement  this
 policy  which  should  be  considered  as
 vhe  netiona)  food  policy,

 If  the  Government  accepts  it  in
 principle,  what  is  the  difficulty  in
 implementing  it?  There  should  be
 efficiency  in  adminstration,  at  the
 State  level  and  at  the  village  level.
 We  are  told  that  we  heve  orgenised
 the  Food  Corporation  Will  the  Gov-
 ernment  tel]  us  in  how  many  States
 the  Food  Corporation  ls  functioning
 and  how  it  Is  functioning?  For  the
 last  twelve  months  we  have  been
 talking  about  the  Food  Corporation
 and  State  treding  in  food.  Why  is  It
 thet  this  Food  Corporation  has  not
 been  organised  in  the  last  twelve
 months  in  each  State  and  In  each  dis-
 trict?  Whet  is  the  difficulty?  When
 we  have  accepted  in  principle  that
 there  should  be  the  Food  Corporation,
 every  village.  every  taluka  and  every
 State  should  heve  it  and  they  showld
 dee!  with  the  distribution  of  food  and
 no  other  Person  should  be  allowed  to
 interfere  in  distribution.

 About  production,  tbe  hon.  @dnls-
 ter  circuleted  a  pamphlet.  It  gives
 idea  of  what  the  Government  is  dning,



 $233  Food  Situation  AGRABAYANA  l],  3667  (SAKA)

 Even  it  has  mentioned.  what  the
 Government  hae  done  in  the  last
 8  years  in  tbe  matter  of  irrigation,
 in  tbe  matter  of  better  seeds,  contour
 bunding  and  other  thinga.  Ail  these
 things  have  been  taken  up  by  the
 Agriculture
 34.59  bre,

 (Mr.  Deputry-Speaken  in  the  Chair]

 But  where  do  we  stand  |n  respect
 of  rwal  credit?  Iet  us  see  the  Agures
 of  the  Reserve  Bank  of  India’  We
 have  not  deen  able  to  supply  rure?
 credit  5  per  «mt  requirements  of
 the  agriculturists.  If  we  want  to
 take  rural  credit  to  the  villagea  we
 should  revolutionise  the  rural  credit
 system.  Agriculture  is  the  basic  in-
 dustry.  We  should  fix  the  credit-
 worthiness  of  the  agriculturists  on  the
 busis  of  their  land  value.  There
 should  be  integration  in  the  long-
 term,  short-tenn  and  medium-terni
 credits  scheme.  if  we  fx  credit-
 worthiness  on  the  basis  of  the  price
 of  the  land  owned  by  an  agriculin-
 nst,  he  can  getcredit  on  the  value
 «f  his  land  by  n  simple  procedure
 and  there  is  no  room  for  any  Cor-
 cuption  and  delay.  If  we  revolu-
 tionise  the  rural  credit  system  in  this
 way,  we  will  be  able  to  take  this  cre-
 dit  te  the  farmers.

 I5  धिम्छ,

 Then  comes  fertiliser.  We  are  fac-
 ing  foreign  excbange  difficulty,  The
 Finance  Minister  and  the  Minister
 of  Agriculture  do  not  come’  to  an
 agreement  on  the  matter  of  import  of
 ferYlieer.  We  should  import  fertt-
 liser  at  any  cost  and  supply  it  The
 major  Projects  are  delayed  because  of
 politics  Why  is  it  thet  the  Centre
 is  not  taking  eny  ateps  to  ensure  that
 there  is  no  delay?  Take,  for  instance,
 the  Narbed>  Valiey  Profect.  Though
 it  hea  Deen  in  the  office  files  for  the
 laet  Afteen  years,  no  fins)  decisinn  hes
 been  taken  In  the  moetter  for  {ts  tm-
 plementstion,  Hf  the  Narbads  Valey

 and  Drought  5234
 Conditions  (Afz.)

 Project  scheme  is  impiemented,
 Madhya  Pradesh,  Rajasthan.  Maha-
 rashtra  and  Guwarat  will  be  benefited.
 Yet,  it  has  not  been  implemented.
 Similarly,  an  hon.  lady  Member  was
 yesterday  referring  to  another  7605
 ject  In  Andhra  which  baa’  been  als0
 delayed.  If  tne  Stetes  are  not  taking
 up  those  projects  because  of  poltical
 differences,  the  Centre  Should  take  up
 the  responsibility  of  financing  and
 implementing  such  projects.  If  such
 a  step  is  taken  I  have  no  doubt  that
 we  will  be  able  to  tlde  over  the  short-
 age  of  food.  Since  we  have  adopted
 a  farmer.oriented  policy  in  order  to
 become  self-sufficient  in  the  matter  of
 foodgrains,  I  do  not  know  what  is
 standing  in  the  way  of  Government
 implementing  that  policy  which  It  has
 adopted  in  principle.

 to  say  something
 about  co-ordination  There  is  no
 co-ordination  between  the  Ministriea
 and  there  is  no  co-ordination  between
 the  Centre  and  the  States.  What  are
 we  doing  in  this  matter?  If  we  can-
 not  co-ordinate  our  own  policy,  then
 we  will  not  be  able  to  deliver  the
 goods.  Once  a  principle  is  accepted,
 once  a  Pdlicy  is  accepted,  then  there
 should  be  no  delay  in  Its  Implementa-
 tion.  If  there  is  detay,  we  will  not  be
 able  to  achieve  our  objective.  I  have
 made  three  or  four  suggestions  about
 the  directions  in  which  Government
 should  work  to  aolve  this  problem

 Lastly,  I  went

 The  Food  Ministry  have  circulated
 a  paper  on  the  problem  of  scarcity  Ip
 which  they  have  suggested  cértaln
 measures  which  they  are  taking  to
 golve  this  problem.  IT  want  to  stress
 only  one  thing,  Goverument  should
 declare  a  moratorium  on  the  coope-
 retive  credit  which  the  agriculturists
 have  tsken  in  the  scareity  areas,  at
 least  for  one  yeer,  eo  that  theca  wilt
 not  be  any  pressure  on  the  agricul-
 turlsts  to  pay  their  dues.  Unvess  thet
 is  done,  F  do  not  think  the  agrtcul-
 turlete  will  be  able  to  do  thelr  best
 to  Incresse  production  even  if  we  give
 them  other  factlitiea
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 डा०  रास  सनोहर  लोहिया  (फरुखा-

 बाद)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  अड़तालीस  करोड़
 लोगों  को  भोजन  मिले  और  भोजन  न  सिले

 और  अ्रकाल  होता  है  तो  इसकी  जिम्मेदारी

 किसि  कोलेज  5

 एक  साननोय  [सदस्य  :  वह  आप  के

 सामने  बंढठे  हैं  ।

 ढा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  नहीं,
 अगर  वह  अपनी  जिम्मेदारी  मान  लें  तो

 मामला  आगे  बढ़े  ।  उनके  मुहकमे  से  नवम्बर

 965  को  जों  हम  को  परचा  भेजा  गया  है
 उसके  अनुसार  अफाल  या  दुर्भिक्ष  संहिता  में

 राज्यों  की  यह  प्राथमिक  जिम्मेदारी  होती  है
 कि  अकाल  की  अवस्था  में  लोगों  को  खिलाएं

 पिलाएं  ।  यह  परचा  हम  लोगों  को  भेजा  गया

 था  ।  यह  उस  दुर्िक्ष  संहिता  के  अनुसार  है
 जो  कि  अंग्रेजों  ने  बनायी  थी,  क्योंकि  उस  के

 अनुसार  प्रदेशों  की  यह  जिम्मेदारी  होती  थी  ।

 किन्तु  हमारे  संविधान  की  धारा  47  के  अ्रनुसार
 यह  केन्द्रीय  सरकार  का  प्राथमिक  ककत्तंव्य

 हो  जाता  है  ।  केवल  फके  इतना  है  कि  अकाल

 संहिता  जो  अंग्रेजों  ने  बनायी  थी  उसमें  जिम्मे-
 दारी”  शब्द  का  इस्तेमाल  किया  गया  है,  और

 संविधान  की  धांशा  47  में  “कत्तंव्य”  शब्द

 का  इस्तेमाल  है  वरना  प्राथमिक  कत्तव्य

 बिल्कुल  इस  सरकार  का  है,  और  ऐसा  परचा

 भेज  कर  यह  अपने  कत्त॑व्य  से  भागना  चाहते

 हैं  ।  इसलिए  पहली  बात  मुझे  यह  कहनी  है
 कि  अगर  अकाल  होता  है,  दुर्भिक्ष  होता  है,
 मौतें  होती  हैं,  लोग  नहीं  खा  पाते,  तो  यह
 केन्द्रीय  सरकार  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी

 हों  जाती  =

 उसी  के  साथ  साथ  मंत्री  साहब  ने  सहयोग
 की  अ्रपील  की  ।  मैं  भी  चाहता  हुं  कि  इस
 मामले  में  सब  का  सहयोग  हो  ।  लेकिन  कैसे  ?

 सब  से  पहले  तो  चीन  पाकिस्तान  की  बात  इस

 सहयोग  से  बिल्कुल  निकाल  देनी  चाहिए,

 क्योंकि  आप  यह  निश्चित  समझ  के  रखें  कि

 जब  तक  युद्ध  चलता  रहेगा  उस  समय  अगर
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 दुभिक्ष  से  लोग  मरते  हैं  तो  मेरे  जैसे  लोग

 गुस्सा  करते  हुएभी  चप  रहेंगे  और  समझेंगे  कि

 जैसे  कुछ  लोग  दुश्मन  की  गोली  से  मरे  वसे

 ही  ये  लोग  दु्िक्ष  से  मर  गए  हैं  ।  लेकिन  जिस

 वक्‍त  चीन  या  पाकिस्तान  से  युद्ध  नहीं  चलता

 रहेगा  और  अकाल  होगा  तो  उस  ववत  कोई

 और  कारंवाई  करनी  होगी,  श्रगर  सरकार

 ने  अपनी  नीतियां  ठीक  न  कीं  |  वह  कारंगई

 क्या  होगी  आप  जानते  हँ।  हैं,  अगर  आप  ने

 जो  दुभिक्ष  को  हटाने  के  रास्ते  हैं  उनको  न

 अपनाया  तो  ।

 सब  से  पहली  बात  तो  यह  है  कि

 सरकारी  पार्टी  को  बहुत  ज्यादा  सावधान

 रहना  चाहिए  अपने  वचनों  के  ऊपर  ।  962

 में  चुंगाव  किस  बात  से  लड़कर  आप  जीते  ?

 सब  से  बड़ी  बात  थी  सहयोगी  खेती  ।  सहयोगी
 खेती  काग्रेस  पार्टी  का  मंत्र  था  और  कुछ
 विरुद्ध  पार्टियों  का  सहयोगी  खेती  के  खिलाफ

 मंत्र  था।  अब  चार  बरस  का  समय  बीत

 चुका  हैं।  जिस  आधार  पर  i962  4

 चुनाव  जीते  उसका  परिणाम  कितना  निकला

 हैं  आज  वह  सोचने  की  बात  है।  आज  सारे  देश

 में  कितनी  खेती  हो  रही  है  ।  कभी  क़हत  हैं  कि

 3  करोड़  एकड़  में  होतीं  है  कभी  कहते  है  कि

 33  करोड़  एकड़  में  होती  है।  तो  समझिए
 कि  32  करोड़  एकड़  में  देश  में  खेती  होती  है  ।

 और  इस  में  से  ढाई  लाख  एकड़  भूमि  में  सह-
 योगी  खेती  होती  है  ।  इसका  परिणाम  यह  आया

 कि  एक  हजार  में  से  एक  हिस्सा  जमीन  पर  आप

 सहयोगी  खेती  करवा  सके  हो  ।  तो  मैं  ने  हिसाब
 लगाया  है  कि  जब  तक  आप  हजार  चुनाव
 इस  तरह  की  बात  पर  जीतोगे  तब  कहीं  जाकर

 सहयोगी  खेती  कर  पावोगे  ।  तो  जिस  चीज  को.

 ले  कर  आप  चुनाव  जीत  उस  में  इतनी  जबर-

 दस्त  कमी  दिखाई  है  कि  अगर  हिन्दुस्तान  की  .
 जनता  खेती  से  चेती  हुई  होती  तो  आपको  तो

 बिल्कुल  हटा  देती,  क्योंकि  जिस  सिद्धान्त  पर

 चुनाव  जीता  करते  हो  उसको  अपने  कार्यकाल

 में  कुछ  तो  अमल  में  लाने  की  कोशिश  करनी

 चाहिये  ।  मैं  यह  मात्र  सकता  हूं  कि  अगर  अमल

 /
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 में  जाने  में  प्यास  प्रतिक्षत  ,  बालीस  प्रतिशत
 या  साठ  प्रतिशत  की  कमी  रह  जाए  तो  जनता
 माफ  कर  सकती  है,  लेकिन  इस  में  तो  उसका
 (क  धतिशत  भी  Tr  हासिल  नहीं  कर  पाए,
 हजार  में  हक  हासिल  कर  पाए  हो,  तो  ऐसी
 स्थिति  में  कंसे  जनता  माफ  करेगी?

 Shri  P.  R.  Patel:  That  was  a  amall
 item  in  our  election  manifesto.  Why
 are  you  referring  to  that?

 Sto  रास  मनोहर  लोहिया  :  कांग्रेसी  हो
 कर  ऐसी  बात  कर  रहे हो  ।  मालूम  होता  है
 अपनी  पार्टी  का  मजाक  उड़ा  रहे  हो  वहां  बैटे
 हुए  ।  सहयोगी  खेती  को  लेकर  ही  तो  पश्रापने
 चुनाव  लड़ा  था  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  समय  रूस  प्रौर
 अमरीका  को  लेकर  यह  सवाल  बहुत  ज्याद  गढ़बढ
 कर  दिया  जाता  है  |  कभी-कभी  तो  ऐसा  लगता
 है  कि  सारी  बहस  पी.  एल.  480  पर  ही
 चली  गयी  ny  उस  सम्बन्ध  में  मुझे  कहना  है  कि
 मई-जून  में  जब  श्री  प्रधान  मंत्री  ने  रूस  को
 खुश  कर  दिया  था  कुछ  बातों  को  कह  कर  के,
 तब  मेरे  पास  रूसी  और  प्रमरीकों  दोनों  झाते
 थे  |  रूसी  बहुत  खश  थे  कि  हिन्दुस्तान  की
 नीति  कुछ  उन  के  अनुसार  जा  रही  हैं  1
 ग्रमरीकी  जरा  दुखी  झौर  नाराज  थे  कि  हिन्दु-
 स्तान  की  नीति  उनके  खिलाफ  जा  रही  है  ।
 वे  लोग  आए  थे  जुलाई  के  झ्रास  पास  ,  जून  में,
 और  मुप्त  से  मिले  थे,तो  मैंने  कहा  था  कि
 इन्तिजार  करों,  नवम्बर-दिसम्बर  ग्राने  दो  ।
 और  रूसियों  को  मैंने  कहा  था  कि  जो  इस
 वकत्त  खुणी  दिखला  रहें  हो  वह  दुःख  में  परिणत
 हो  जाएगी,  श्र  ग्रमरीकियों  से  मैंने  कहा
 कि,  जो  घबराए  हुए  थे,  जब  पताज
 की  कमी  होगी  और  ग्रनाज  मांगने  के  दिन
 आएंगे  तो  झापकी  हालत  बदल  जाएगी।  तो
 इस  लिए  पहलो  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि
 भारत  सरकार  को  प्रपनी  नीति  कुछ  मजबत
 बनानी  चाहिए  और  वक्‍त  वक्‍त  पर  बदलते
 रहना  और  खास  तौर  से  रूस  और  प्रमरीका
 के  साथ,  बहुत  ही  बुरा  है  t
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 हमारे  प्रधान  मंत्री  साहब  प्रव  कोसीणित
 साहब से  मिले  गे  भ्ौर  जानसन  (साहब  से  भी
 मिलेंगे  ।  प्रगर  इन  दोनों  साहबों को  लोक-पसभा
 के  एक  साधारण  सदस्य  की  बात  पहुंच  सके  तो
 में  कहना  चाहूंगा  कि  प्राप  कोशिश मत  करो
 कि  भारत  की  विदेशी  नीति  शाप  में  से  किसी
 एक  के  पक्ष  में  भौर  किसी  दूसरे  के  खिलाफ

 जाए।  यह  बात  मैं  दोनों  से  कहता हूं  ।
 श्री  कोसीजिन  भी  यही  कोजिश  करते  हैं  कि

 भारत  की  विदेश  नीति  रूस  के  पक्ष  में  प्रमरीका
 के  खिलाफ  जाये  और  श्री  जानसन  भी  यही
 कोशिश  करते  हैं  कि  भारत  की  विदेश  तीति
 पमरीका  के  पक्ष  में  रूस  के  ख़िलाफ़  जाये।
 दोनों की  कोशिशें  खराब  हैं।  उन  को  थे

 छोड़  देनी  चाहिएं।  क्‍योंकि  ग्रगर  वे  ऐसी  ही
 कोशिश  करते  रहेंगे,  तो  उस  का  नतीजा  यह
 होगा  कि  दुनिया  की  सब  से  गन्दी  झौर  भूखी

 बस्ती  हिन्दुस्तान  बन  जाधेगा,  क्योंकि  यहां
 के  लोगों  में  प्रब  वह  दम  नहीं  रह  गया  है

 कि  किसी  नीति  पर  पड़  कर  के  चल  सरके---थे
 हवा  के  झोके  के  साथ  पलटते  जायेंगे  +

 इसलिए  मैं  इन  दोनों  को  --प्रमरीका
 शौर  क््स  के  सबल  भौर  सफल  राजनीतिज्ों
 को--कहना  चाहता  हूं  कि  प्रगर  भारत  के  साथ
 और  दुनियां  के  साथ  कोई  भी  भलाई  करता
 चाहते  हो,  तो  दो-तीन  काम  करों  |  जहां  तक
 प्रनाज  देने  का  सवाल  है,  मैं  यहां  पर  पी  ०  एल  ०
 480  या  रूस  की  सहायता-योजना  का  जो
 कोई  नाम  होगा,  उस के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना
 चाहता  हूं  ।  जितना  वे  दें  सकते  हैं  ,  दें  ।  मैं  यह
 जरूर  कहूंगा  कि  हिन्दुस्तान  के  लिए  यह  शोभा
 नहीं  देता  कि  वह  ऐसे  भिखमंगे  की  तरह  मांगता
 रहे,  जो  जब  तक  मिले,  तब  तक  कहें  झन्-
 दाता  a  धौर  न  मिले,  तो  गाली  देना  शुरू  कर
 दे।  यह  बात  प्रच्छी  नहीं  रहा  करती  है  ।  मिले,
 तो  झचक्छा।  न  मिले,  तो  भी  ठीक  तरह  से  चला
 जाये  ।  लेकिन  एक  जरूरी  बात  है  कि  ये  दोनों
 देश  फ़ेसला  करें  कि  भारत  में  सिचाई  के  लिए
 पानी  का  इन्तजाम  पूरी  तरह  से  करना  हैं।
 जितना  भी  हो  सके,  हस  प्रौर  प्रमरीका
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 करें  t  मैं  क्ालो  रूस  से  नहीं,  बल्कि  रूस
 धौर  प्रमरीका  दोनों  के  लिए  कह  रहा  हूं।

 जैसे  वहां  से  गेहें  गंगाया  जाता  है,  बसे  नल,
 था  मिट्टी  काटने  की  मशीनें,  कुएं  बनाने  की
 मशीनें  ,  बिजली  बनाने  की  मशीनें  झ्रगर  पर्याप्त
 संड्या  में  रूस  भ्रौर  प्रमरीका  वाले  हम को  दें,
 वो  ये  प्रलवत्ता  दुनिया  का  भला  करेंगे
 ध्ौर  भारत  को  दुनिया  की  सब  से  वड़ी  गन्दी

 बस्सी  बनने  से  रोकेंगे  ।  भगले  सात  बरस
 के  प्रन्दर-अन्दर  भारत  की  ब्षेत्री  को  सिंचाई
 का  पानी  पूरी  तरह  से  मिल  जाता  चाहिए।
 मैं  समझता  हूं  कि  भ्रभी  32  करोड़  एफड़  में  से
 25  या  26  करोड़  एकड़  स्वरगं-भासरे  खेती  है

 इस  स्वरगं-झासरे  खेती  को  सिंची  खेती  बनरना
 रूस  झौर  प्रमरीका  का  प्रथम  कर्तव्य है  1
 यह  बात  मैं  जा  नसन  साहब  प्लौर  कोसीजित
 साहब  को  कहना  चाहता  हूं,  क्योंकि  शास्जी
 जी  को  कहते-कहते  मैं  ८क  गया  हूं---उन  पर
 कोई  झ्सर  पड़ने  वाला  नहीं  है  ।

 जे रक  के  बारे  में  मैं  कहता  चाहता  हूं
 कि  बबंरक  अच्छे  हैं--जितने  हों,  ठीक  हैं,
 लेकिन  पानी  नम्बर  एक  है,  जिस  पर  ज्यादा
 जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।  उसके  प्रलावा
 जो  कुछ  भी  पी०  एल०  480  या  र्स  वाला
 हो,  वह  चलता  रहूँ  ।

 खेफिन  ये  सारी  बातें  हो  इसलिये  नहीं
 पाती  हैं  कि  इस  समय  भारत  में  सरकार  नहीं
 है  t

 श्री  क्षिय  नारायण  (वांसो)  :  धौर
 क्‍या  हैं  ?

 ‘To  रास  मनोहर  लोहिया  :  सरकार
 नहीं  है  ।

 एक  साससीय  खबस्य  :  सामने  है  1

 ‘Sto  राख  मनोहर  लोहिया  :  मैं  समझता
 हूँ  कि  माननीय  सदस्यों  का  दल,  कांग्रेस  पार्टी,
 कहीं  ज्यादा  जीवित  है,  क्‍योंकि  मैंने  सुा  है
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 कि  लड़ाई  के  दिनों  में  कांग्रेस  दल  की  कार्य-
 कारिणी  की  प्रायः  रोज़  बैठक  हुश्रा  करतो
 थी  और  यह  जो  सरकार  पन्द्रह  झादमियों  की
 है,  श्त  की  बैठक  कहीं  मुश्किल  से  हफ़ते
 में  एक  बार  हों  जाया  करती  थी  ।  यह  लड़ाई
 के  दिनों  की  बात  मैं  कह  रहा  हूं  ।  प्राप  सब
 जानते  हैं  कि  क्या  हालत  थी  ?  सरकार
 कहां  हैं?  तब  भी  नहों  थी,  इस  वक्‍त  भी  नहीं
 है  ।  लड़ाई  के  दिनों  में  सरकार  संचालन
 नहीं  कर  रही  थी  ।  जो  भी  संचालन  हो  रहा
 था,  बुरा  या  ग्रच्छा,  वह  पल्टन  के  हाथों  में
 बा।

 उसी  तरह  इस  समय  कहना  मुश्किल
 है  कि  भ्रप्न  के  मामले  का  संचालन  सुब्रह्मण्पम
 साहब  कर  रहे  हैं  या  पाटिल  साहब  कर  रहे  है  tb
 क्या  कभी  सरकार  की  कोई  बैठक  होती  हैं,
 जहां  पर  इस  बारे  में  प्रच्छी  तरह  से  बहस  हो
 पाती  ही  ?  मैं  जानता  हूं  कि  कई  बार  काबीना
 के  सदस्य  बाहर  झ्ापस  में  बात  नहीं  किया
 करते  हैं  ।  लेकिन  काबीना  के  प्रन्दर  बंठ
 कर  कसम  छानी  चाहिए  कि  चाहे  जितनी  भी
 दुश्मनी  हो,  हम  लोग  श्रापस  में  बात  करेंगे

 झ्रौर  नीतियां  सिद्धान्त  के  ग्राघार  पर  बनायेंगे  -
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  खालो  रेम्ज़  मैबडानल्ड

 पभौर  स्नोडन  का  उदाहरण  देना  चाहता  हूं,
 जो  बिल्कुल  जानी  दुश्मन  थे,  लेकिन  काबीना
 में  बैठ  कर  न  सिर्फ  एक  दूसरे  के  साथ  बात
 करते  थे,  बल्कि  एक  नीति  के  साथ  चला
 करते  थे  t

 सरकार  नहीं  है,  नीति  नहीं  है  प्रौर  जब  तक
 सरकार  प्रौर  नीति  नहीं  रहेंगे,  तब  तक  यह
 झनाज  का  मसला  हल  नहीं  हो  पायेगा।
 यही  कारण  है  कि  जब  कमी  यहां  बहस  होती
 है---यह  रोग  हम  में,  उन  में,  सब  में  श्रा  गया
 है---,  तो  हम  दो  गिरोंहों  में  बट  जाते  है  ।
 एक  गिरोह  है,  जो  प्रश्न  निगम  प्रीर  दूसरी
 तरह  की  बातें  करता  है  ।  प्रन्न  निगम  के
 लिए  एक  कसौटी  मैं  रखना  चाहता  हूं  -
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 इम  जितने  यहां  लोक-सभा  के  सदस्य  हैं,  केवल
 एक  किपी  बात  में,  चाह  जोन  में,  चाहे  मकान
 में,  चाहे  कारखानों  में,  प्रपने  लिए  प्ौर
 झपने  एक  पीढ़ी  तक  के  रिश्तेदारों  के  लिये
 राष्ट्रीयकरण  का  सिद्धान्त  भपना  लें,  तब
 जितनी  बातें  यहां  पर  प्रश्न  निगम  की  प्ौर
 राज्य  के  ष्यापार  की  कड्ढी  जाती  हैं,  वे  कोई
 मतलब  रखेंगी  |  यहां  जितने  लोक-सप्ता के
 सदस्य  हैं,  उनके  शौर  उनके  एक  पीढ़ों
 तक  के  रिए्तेदारों  को  सम्पत्ति  है,  जमीन  की
 सम्पत्ति  है,  मकान  की  सम्पत्ति  है  या  कारक्षानों
 की  सम्पत्ति  है,  जब  तक  कोई  एक  थ्ेगी  की
 सम्पत्ति  कला  राष्ट्रीकरण  इस  लोक-सभा
 के  सदस्यों  द्वारा  प्रपने  ध्लौर  भपने  एक  पीढ़ों
 शक  के  रिश्तेदारों  के  लिए  नहीं  होता  है,  तब
 लगा  यह  झन्न  निगम  बर्रहू  की  बात  करना
 बिल्कुल  फ़िजूल  हो  जाता  है  ।

 यहां  पर  राज्य-ध्यापार  के  बारे  में  चना  की
 जाती  है  ।  मैं  भापको  बताऊं  कि  एक  राज्य
 सरकार  मे  फरवरी  से  भगस्त,  965  तक
 42  रुपये  तथा  52  रुपये  क्विटल  के  हिसाब  से
 चना  खरीदा  और  उसे  64  से  U5  बपये
 क्विटल  के  हिसाब  से  बेचा  ।  दूने  दाम  पर,
 42  रुपये  में  खरीद।  भौर  84  रुपये  में  बेचा  t
 इतना  मुनाफ़ा  !  प्रगर  प्राप  चाहें,  तो  इस
 राज्य  के  ऊरर  बिगड़  सकते  हैं  t  यहां  पर  कई
 लोग  बिगड़े  भी  tT  लेकिन  जरा  इस  बात  पर
 भी  ध्यान  दिधा  जाये  कि  यह  मामला  इतना
 गहरा  है  कि  प्रपने  देश  में  सब  गरीब--मैं
 तो  कहूंगा  महा-गरीब--  होते  हुए  भी  उनमें
 कुछ  ज्यादा  गरीब  हैं  प्रौर  कुठ  कम  गरीब
 हैं।

 यहां  पर  प्रश्न  मंत्री  साहब  ने  मव्रास  धौर
 बंगाल  की  तारीफ  की  उन  की  नीति  के  सम्बन्ध
 में  ।  मैं  उनसे  एक  झर्ज  करना  चाहता  हूं  ।
 एक  तो  वह  थोड़ा  राजततिक  गुट  को  इस
 मामले  में  न  लाएं  और  दूसरे,  जहां  तक  गरीबी
 ष्ण  सवाल  8,  एक  भ्रांकड़।  मैं  भ्रमी  उन  को
 दे  रहा  हू  t  भ्रपर  पह  देखा  जाये.  कक  एक
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 झादमी  पीछे  पिछले  महीनों  में  लोगों
 में  कितती  चीनी  खाई,  तो  धान्ध,  उत्तर  प्रदेश
 भर  बिहार  it  समझता  हूं  कि  उड़ीसा
 प्रो  इसमें  होगा,  क्योंकि  उड़ीक्ता  का  प्रंक  यहां
 पर  मेरे  पास  नहीं  है--वह  चार  किलों  प्रति-
 व्यक्ति  के  मीचे  है,  बल्कि  कुछ  का  तो  तीन
 किलो  है,  जब  कि  गुजरात,  महाराष्ट्र,  पंजाब
 भौर  बंगाल  का  झंक  सात  किलों  से  बारह
 किलो  तक  है  ।

 तो  जब  इतर  राज्यों  की  चर्चा  हभा  करे
 पौर  मंत्री  साहब  सचम्‌च  कोई  नीति  बनागा
 बाहते  हैं,  तो  वह  याद  रखें  कि  हिन्दुस्तान  पूरे
 का  (रा  गरीब  है,  लेकिन  कुछ  राज्य  केवल्ल
 छेती  की  प्रमोरी  पर  निर्भर  करते  हैं  श्लौर
 घोड़ा  बहुत  पैसा  इधर  से  उघर  उनको  मिल
 जाया  करता  है  t  प्रब  धान्ध्र  वाले  को  ध्गर
 झाप  कहेंगे  कि  लुम  श्ला  जाप्रो  प्रश्न  निगम  में,
 तो  वह  कहेगा  कि  तुम  तामिलनाड  वाले  तो
 बहुत  ज्यादा  पैसा  मार  रहे  हो  कारक्षानों  में,
 हम  प्रान्ध्न  वालों  को  लूटना  चाहते  हैं  ।  इस  तरह
 की  झंझट  पैदा  हो  जाया  करती  है  |  उत्त
 तरफ़  भी  मंत्री  महोदय  को  ध्यान  देगा
 चाहिए  t

 जब  राज्यों  की  चर्चा  होती  है,  तो  वह
 इस  बात  पर  भी  ध्यान  दें  कि  42  रुपये  का
 लिकला  हुमा  चना  जब  84  रुपये  में  बिकता
 है,  तो  उसमें  कुछ  लोगों  को  घूस  भौर  चम्दे
 का  मौका  मिल  जाया  करता  है  भौर  जब  तक
 +  नाव  इस  ढंग  के  होंगे,  जैसे  श्राज  हैं,  तब
 तक  सरकारी  पार्टी  के  सामने  हमेशा  यह  बढ़ा
 प्रलोभन  रहेगा  कि  पैसा  इकट्ठा  करो,  नहीं  तो

 धगली  दफ़ा  छत्म  t  तो  मंत्री  महोदय  की
 नीति  नहीं  चल  पायेगी  t  यह  जो  इतनी
 जबर्दस्त  लूट  हो  रही  है--42  रुपये  में  खरी द

 कर  84  दृपये  मे  बेचना--उसका एक  मुख्य
 कारण  घूस  धौर  चन्दा है  1

 प्री  क०  ‘mo  तिवारी  :  बह  तो  का
 पार्टियों  पर  लागू  हैं  ।
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 Slo  am  प्रभोहर  लोहिया  :  हम
 'अरक्षारी  नहीं  हैं।  जब  हम  ere  हदो
 जायेंगे,  हब  हमारे  लिए  कहता  ध्रभी  तो

 है।  झपी  तो  हम  किसी  को  कुछ  दे
 नहीं  सकते  v  तो  हमको  कोई  क्‍यों  देता  ?
 अधी  तो  छापको  देन),  सुरृहाष्यम्‌  साहुक  को
 देना,  शऔरों  को  देगा  -  हुभ  को  क्यों  देगा!

 धाप  इस  बात  पर  फैसला  करवाइये
 कि  कया  भारत  में  ध्ाजफलत--थौर  बाय:
 हमेश्ञा--यत्यु  सोजन  के  भ  खिलने  के  कारण
 होती  है  या  तहीं  |  इसके  अपर  हमेशा  बहस
 बला  करती  है  ।  सरकार  हमेश!  यह  कह  कर
 हट  जाती  ६  कि  कोई  मरा  नहीं  है।  मैं  घ्रापको
 याद  बिलाऊं  कि  जब  #ैपान  %  चालीस,
 क्चास  are  ध्रादमी  मरे  थे,  तब  ंप्रेजों  ते
 जो  कमीलत  दिठाया  वा,  उसमें  भी  बहु  बात
 लिखी  गई  थी  कि  किसी  एक  टॉक्टर  ने  नहीं
 eo  कि  eK  oe  भी  बिना  खाये  wa  हूँ,
 बयोंकि  ऐसा  कोई  डाइटर  है  ही  नहीं,  जो
 ऐसा  कह  शक्ता  है  |  जो  मरत!  है,  कह  या
 बुद़ार  से  भरता  है,  या  पेचिश  से  मरता  है,
 मा  re  किसी  कारण  से  मरता  है,  लेकिन
 दे  सब  दिता  re  मरते  हैं  t  मैं  धापशे  विनय
 के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  हारे  यहां
 हर  साल  करीब  जाल्‍्ीस  सा  कु  a  दम्मी  ब्रसमय
 मरा  करते  हैं  चाल्तीस  लाख  प्राइमी  कैसे
 ढह  रहा  हु  ।  धाए  देखें  कि  यूरोपीए  हेत्षों  में
 हडार  पौछ  दस  प्रादमियों  को  मृत्यु  होती  हूं
 साल  भर  में  |  हमारे  यहाँ  an  पीछे  9
 wre  20  ग्रादध्ियों  की  म॒त्य  होती  है  t  चासीस
 लाख  की  धसभय  मत्य  होती  है  ।  ये  समय  के
 पहले  मर  जाते  हैं।  ITT  are  थाहते  हैं  कि
 बरोपीए  भत्वु  की  दर  हमारे  देश  में  रहतो
 आपको  उनके  जैस?  खाना,  उनके  जैसा  भोजन,
 तनकों  DA  age  ok  ara  ut
 के  लोगों  को  देना  होगा  ।  ont  ऐसा  होता
 लो बहां  Te  चालीस  लाख  धादमी  जो  ज्यादा
 सर  जाते  है  हरसात  व  न  मरते  !  दे  ध्राष्टयी
 बिना  खाये  या  कम  खाए  मरते  है।  यह  एक
 किचय  है  जिसको  मैं  धापरो  थोष्ा  सा
 बिस्तार  में  ढकक्‍ताना  चाहता  हूं  |  धाप
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 want  हैं  कि  पहां  एक  भी  नहीं  मरतः  हें
 इस  कारण  से  ।  or  समझते  हैं  कि  ane
 कोई  मरत!  है  तो  wee  उपयास  से  मरता  है
 उसी  को  mr  मौत  समझते  हैं।  UeTe  मृत्यु
 उसी  की  होती  है  जो  पाझुद्ती  खाना  छोड़  दे,
 थैसे  जैन  मूनि  तोग  डाना  छोड़  देते  है  दा  कोई
 चादमी  धत  रल  लेता  है  धौर  छाता  छोड़
 देतर  है  प्तौर  उसके  कारण  से  उसकी  मृत्यु  हो
 जाती  हैं  |  पह  बिल्कुल  घलग  यीज  है  |
 धोडम  के  सथब  से  जो  पत्यु  होती  है  वह
 ईसरी  किस्म  की  है  |  तो  होती  है  कम
 क्षापे  धोर  (एक  होती  है  दिन  खाये  ।  जहां
 तक  कम  छाए  का  सम्हस्त  हूँ  मैं  सफलता  हूं
 कि  करीन-करीबन  छः,  सात  ATS  धादयी
 हर  साल  कम  छाए  wT  जाते  हैं  धौर  बिल
 जाए  मरते  है  धौर  are  भी  मर  रहे  हैं,  दो,
 चार  पांच  साक्ष  ।  हो  सकता  तै  कि  कभी-
 की  धनकी  तादाद  बीस-पल्चीस  ताशख  तक
 बी  जाती  हो  या  लथली  जाए  या
 धौर  भी  अ्यादा  हो  जाए।  इसमें  ऐसा  होता  है
 कि  दो  दित  खाते  को  नहीं  सिला,  फिर  बार,
 छा:  छटांक  मिल  गया,  एक  दित  नहीं  मिला,

 फिर  हक  या  दो  या  तीन या  चार  ठटांक  भिक्त
 गया  ।  ऐमे  प्राटमी  बार,  थांच्र  महीभों  के
 झतदर  मर  कर  टतेंग  |  हसे  थादमियों को
 ore  were  fis  |  बिन  ane  नहीं  मरें  तो
 मैं  कहूंगा  कि  वे  बिना  खाए  मर  गए  हैं  t
 मे  सोगों  की  सृत्यु  को  तादाद  अपने  देश  मे
 बढ़ती  चली  जा  रही  हैं।  मृत्यु  को  तो  ay
 छोड़  दें  लेकित  wz  लोग  इस  कारण  से  aT
 'हत्पयि  तक काने  लग  गधे है  धपने  बीदी-
 बण्छों  को  सेकर  जकदंत्त  तादाद  में  झात्म-
 'हत्यायि  उनकी  बढ़  रही  OK,  eile  war
 नहीं  घिसे  रहा  है  |  छाने के  सामते  में  ध्ाप
 मेहरचानी  करके  एक  बेरी  धौर  बात  a
 घ्यान  दें  V

 Ca  बहत  धाप  समझते  हो  कि  सात-  सा&
 ज्ञात  Sere  शौसत  एड़त!  है  t  जब  तक  इस
 झीसत  को  और  धाशदी  को  विभिन्न  वन  में
 हलग-धलग  wre  नहीं  बांटेंग  कोई  कतीजा
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 at  निकल  पाएश  ?  पंचवर्षीय  पोजनाओों
 के  OTT  ऐसे  है  कि  कुछ  लोगों  का  भोजन  तो
 बढ़ेग!  शीर  कुछ  का  घोजन  घटे गा  |  इसका
 कारण  यह  है  कि  धभौरत  तो  बढ़  नहीं  रही
 है  जिस  तरह  से  प्ाबादी  बढ़ती  रही  है  i
 ae  थाबादों  में  हो  रही  बढ़ोतरी  के  हिक्ताब  से
 a  प्रपनी  जथीत  को  बढ़!  करते  है,  उस  से
 झणछिक  नहीं  1  उससे  पणिक  पंदावार  सी
 नहीं  बढ़  रही  है  !  इस  वाघ्ते  भोसत  ज्यों  का
 त्यों  रहता  है।  वही  साड़े  सात  छटांक  प्रति
 श्यक्ति  फ्रीसत  रहता  हूँ  /  नतीजा  होता  है  कि
 पंचवर्षीय  योजना  के  कारण  जो  उच्चीगीकर्
 होक  है,  जो  लोग  मजदूर  बनते  हैं,  जो  लोग
 रिकप)  चनाते  है,  जो  लोग  फतलटनों  में  भरती
 होते  है  उनकी  तादाद  जब  बढ़ती  है  तो  वे
 6-7  छटांक  क्ले  हि10.  छटांफ  चाहते  हैं  |
 फिर जो  तोग  दो,  खार  या  पांच  छटांक  गाले
 होते  है  व  घट  कर  तीन,  साढ़े  तीत  छटाक  खाना
 झुरू  कर  देते  हैं  ।

 धापके  पिलिस्टर  साठब  जब  ८)  जार
 दिन  पहले  मुझे  मिलें  ्तो  उन्होंने  मुझ्त  से  पूछा
 किकैंसे  जान  गये  थे  कि  नवम्शर-डिसस्यर
 में  धकास  दंगा  a  तब  मैंने  उनसे  कहा  था
 कि  सवध्बर-दंख्स्बर  में  पकाल  होगा  या
 जूत-जुसाई  में  होगा  यह  तो  हर  एक  झादमी
 कह  सकता  है  जो  थोड़ा-वहुत  प्रप॑  rer
 जान  ता  है।  द्वालांकि  मैं  आपसे  कहूं  सुशरह्मण्पम्‌
 साहब  कि  झगर  घाषका  भाषण  मैंने  दिया
 होता  तो  ज्ञायदू  गे  भारत  सुरक्षा  नि  नियमों
 पकड़  कर  जेलकाने  में  बन्द  कर  दिया  गया
 होता  कि  तुमने  मुल्क  में  बड़ी  waTee  फ्रेलाई
 है,  खारों  तरफ  तुमने  अकाल  को  बात  कह  कर
 लोगों  को  एक  दम  से  घबरा  दिया  है।  सेकित
 अच्छा  FAI  भापने  प्पने  भाषण  में बह  बात
 बता  दी  डस  वसत ैं  बता  रहा  हूं  कि
 जब  तक  धापका  प्रीजूदाइपधार  छनता  हेना.
 सब  तक  इस  एंवव््वरोंध  योजताकुूम  में  पाँच,
 दस  करोड़  कोग  तो  छापडे  पांब-ठः  या  सात
 छटांक  में  नौ-दस  छटाक  oe  बहूंचेंगे  भौर
 38  करह  न्दोग  चट  कर  बार  छूटांह  या  गाय

 छटाक  था  तोौन,  साई  तोन  छटांक  तक  पहुंडे ंते  ।
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 इसलिए  यह  भेरो  पेशीनयोई  है  कि  जब  तक
 भापकी  सरक्वार  की  मौजूदा  नीति  चतती
 रहती  है  तब  तक  इस  देश  में  दुष्षिक्ष  प्रलिव
 ह्पा  करेंगे  |  खाली  फर्क  यह  है  कि  उसमें
 दस्त  लाख  परते  हैं  मा  एक  लाख  मरते  हैं.या
 एखिं  लाख  परते  है  ।

 कल  से  मैं  जिससे  भी  मिला  हूँ  वह
 सवाल  पूछ  रहा  हूँ  कि  घगर  a  at  मंत्री
 होते  तो  क्या  रु  रते  ।  घपने  मित्रों  से  ,ताघारण
 आांदमियों  से,  प्रौझेसरों  से,  सभ्ची  से  &  वह
 संदाल  पूछ  रहा  हूं  कि  तुम  प्रश्न  यंत्रों  होते  तो
 क्या  करते  1  कुछ  का  जवाब  होता  कि  हम
 सब  नियंत्रण  हटा  लेहें,  जितने  ही  प्रान्त  से
 प्रान्त  में  भ्श्न  की  साने-ले  ऊ!ने  के  नियम  है
 उन  सबको  खत्म  कर  देते,  Te  को  विल्कुत
 मुक्त  कर  देते  1  कुछ  का  जवाब  होता  कि
 हम  उनाह़ी  (री  करते,  पूरी  तरह  से  बसूली
 करते,  पूरो  तरह  से  राणनिग  चसाते  t  ये
 दो  तरह  के  जवाब  मुझे  मिले.  |  कुछ  जरूर
 ऐसे  थे  जोकि  दुधिधा  वाले  थे  ।  इन  दोनों
 के  जवाब  मैं  कल  हे  घुन  रहा  हूं  !  इन  दोनों
 जदाबों  में  शाज  देश  बंट  गया  है।  इसका
 नठोजा  होता  है  कि  बुनियादी  बात  सायने
 नहीं  भरा  प  रही  है|  इनदो  समूहों  की  एक
 बुनियादी  aa  a  पकड़  कर  रखो,  कि  कोई
 भी  तरोका  सफल  तहीं  हुं  हौगंजब  तक  किं
 जेल  भोर  दंड  फी  भी  उधी  के  साथ-माद

 व्व  वस्चा  भाप  रहीं  रहोंगे  विसी  ने  गि  किसी
 रूप  में  कॉमी  बाले  ह्ादधियों  में  से  नहीं
 हूं  जो  यह  कहूँ  कि  फासो  वर  घढ़ा  दो  फिर  चा  है
 ध्यापार  मुक्त  करों  या  धरकार  के  हाथ  में
 व्यापार  ले  लो  ;  दी  बायें  निद्रायव  जरूरी
 हैं  एक  तो  दीषंफालीत  सिंसाई  जो  ot
 मैंने  कहो  कि  मुपस  सिजाई  पूरी  26  करोड़
 एकड़  के  लिए  1  एमारे  देश के  प्र  घान  मं  ठी  जी
 महा  राज  ते  अपने  कुछ  दिन  पहले  के  एक
 भाषण  में कुछ  बातें  ही  हीं।  नेकिन  वह
 Ty  वोर  है,  कमंबीर  नही  हैं  दूसरी
 ava  है  कि  TR  tt  फारछागां  के  दामों
 ें शन्तुणन  कायबरकिया  माएच्चौर  उस  दाम  के
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 [sto  we.  पनोहर  लोहिया]
 छंतुलन  को  जो  तोड़ता  है  उसको  सखा
 जाए,  फिर  चाहे  बह  सरकारी  भादमी  हो,
 मंत्री  हो  पा  व्यापारी  हो  t

 एक  प्राखिरो  बात  मै  कहना  चाहता  हूं  ।
 यह  ओ  मैं  कहने  जा  रहा  हूं  बिल्कुल  निश्चित
 बात  है  -  भ्राप  समझ  कर  रख  ले  |  इस  में
 छिपाने  को  कोई  बात  नहीं  है  प्लौरन  मैं
 प्रापको  कोई  धमकी  दे  रहा  हूं  i  बहुत  मुसीबत
 में  हम  लोग  हैं!  कई  जगह  बयूनों  हो  रही  हैं
 किसात  से  t  जिस  किसान  ने  धान  बोया  तक
 नहीं  है  उस  किसान  से  धान  की  मांग  को  जा
 रही  है  |  षाई  जगहों  पर  जबदं॑स्ती  हो  रही
 है।  एक  तो  ग्रह  जबदंस्तों  a  gee
 तरफ  one  दुभिक्ञ  बौर  OeTR  पढ़ा,  तो
 बसे  मौके  पर  चुप  बेंठे  रहता  हमारा  काम
 नहीं  हे।गा  ।  जब  तक  सरकार  प्रपती  नोलियां
 नहीं  बदलती  है  तब  तक  यह  निश्चित  बात  है
 कि  झगर  कोई  दल  सच्ची  तीतियों  के
 ऊपर  बलना  चाहता  है  तो  उसका  यह
 घमं  हो  जाता  है  कि  तह  इस  सरकार  को
 खरप  करे  ध्लोर  लोगों  को  का!  कि  भकाल  पड़ने
 से  पहले,  भूथ  से  मरने  के  पहले  जाध्ों  पंक्षी
 शीर  प्रफसर  के  घर  घोर  उनसे  कहां  कि  हमें
 थाने  को  दो,  तब  तुम  खानी  a  जब  नोगों
 को  खाने  को  नहीं  मिलेगा  तो  यह  बात  होकर
 रहेगी  t  इसमें  जरूर  झंझंट  हैं।  मेरे  पास  कुछ
 लोग  पभी  arg  te  उन्‍्हींने  कहा  कि  देखो
 हमारी  बात  उठाग्रों  |  पैने  पूछा,  घापका
 नाम  बा  है,  तो  उन्होंने  ताम  नहीं  बताया  I
 डर  के  मारे  नहीं  बताया  -  सरकारो  नौकर  है,
 बहुत  जबरदस्त  डर  है  |  शायद्‌  उसी  डर
 की  बुनियाद  पर  धाप  लोगों  को  इतना  बह
 है  t  पह  चधंड  न  करी  |  भारत  की  जनता
 का  डर  भो  कन्नी  टूट  सकता  हे,  जैसे  उसका
 धीरज  टूट  रहा  है  घौर  उल्  बक्‍त  जो  मैने
 कहा  है  प्रभो,  दतवा  होकर  रहेगा  ।

 थी  fro  शहनल  (जंजगीर)  :
 खाट  पदार्थों  को  लेकर  amy  a)  स्थिति
 हमारे  देश  में  पैदा  हो  गई  है,  उस  पर  झाज
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 यहां  चर्चा  हो  रही  है  ।  मैं  मध्य  प्रदेश  की
 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  चर्णा  फरना  चाहूंगा  |
 मध्य  प्रदेश  को  सालाना  विभिन्न  प्रकार  के
 झन्ों  को  कसि  मात्रा  में  जहरत  है,  उसका
 थोड़ा  सा  विवरण  मैं  ध्रापक्ते  सामने  रखना
 चाहता  हूं  '  इस  हाउस  को  पता  बस  जायेगा
 कि  दरप्सल  में  पध्य  प्रदेश  सरपलस  है  या
 डिफिसिट  है  |  डोमेस्टिक  कृंझमपक्षन  के  लिए
 बीज  के  सांप-साथ  चावल  झौर  गेहूं  को
 करोब-करोब  9  साथ  ट्रिग  टन  की  हमें
 जरूरत  पढ़ती  है  t  हसके  साद-साथ  जब
 नार्मल  इर  हमारा  होता  है,  िस  सात  स्थिति
 अच्छी  होती  है,  पानी  को  व्यवस्था  टीक  होतो
 है,  पानी  बराबर  पढ़ता  है,  तब  हम  बराबर
 सप्तंस  रहते  हैं  E  इस  में  दी  राथ  नहीं  हैं  ।
 धाज  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  हालत  यह  है  कि
 वहां  चौदोस  जिने  ऐसे  है  जहां  पर  प्रवाल  है,
 क्रौर  उन  में  से  दो  कमिएनरियां  ऐसी  हैं  छत्तीस-
 गढ़  में,  रायपुर  भ्रौर  बिलासपुर,  जहां  से  हम
 लाखों  टन  प्रश्न  भेजा  करते  थे  बाहर  को  |  लकित
 हमारे  यहां  के  झ्रांकड़े  मंत्री  महोदय  के  पास  है
 उन  से  मालूम  होता  है  कि  बहुत  सी  जगहों
 पर  तो  रुपये  ®  चार  भ्राता  काप  भी  हमें  नहीं
 मिलेगी  ।  इससिये  इन  बीजों  को  देखते  हुए
 मैं  झाप  से  कहूंगा  साफ  हमारे  यहां  के  प्रोडक्शन
 के  फिगस  को  देखे  t  वह  फिसस॑  मैं  धाप  के
 सामने  रख  रहा  हूं  जो  कि  सन्‌  ‘1962-63,
 1963-64  कौर  1964-65.  BR  ak
 are  digs  carte:

 962—  2963-—  1964-
 84  63

 चावल  23.56  33.3]  34.26

 गेहूं  2i.53  6.74  is  28

 म्थार  §5.24  3.90  17,28

 मेज  4.66  6.903,  5.53

 बाजरा  I.35  1,26,  4.40
 बाम  8.34  7.85  6.84
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 इन  सारी  थोओों  को  देखते  हुए  मैं  भाप  से  घर
 करना  चाहता  हूँ  क्वि  हमारी  स्टेट  को  जरूरत
 कितनी  है  t  स्टेट  के  लिये  थी  है  हम  राशनिग
 करें  बाहे  फेघर  प्राइस  ज्ाप्स  खोलें,  मध्य  ४देणश
 को  करीद-करोब  t  ताख  मीट्रिक  टन  हम्पाट
 ह्लीद  की  जरूरत  होगी  प्रौर  1  लाख  पीड़िक
 चावल  की  जरूरत  हगी  t

 अब  मैं  भाप  को  बततलाना  चाहता  हूं  कि
 हमें  मिला  क्या  i  at  i964  में  लाख
 $7,000,  मौद्रिक  टन  हमपे टेंड  ह्वीद  मिला.  t

 wat  लावा  i965  में  35,000  मीड्रिक
 टन  इस्पोटेंड  द्वोट  मिला  t  इसी  तरह  से
 964  4  हमें  चावल  मिला.  9,000  मीट्रिक

 टन  कौर  1965  में  मिला  2,000  मोट्रिक
 टन  ॥

 इसके  बाद  झाप  देखिये  कि  मेंट्रल  यरर्त  मेंट
 ने  जो  प्रोश्थोरमेंट  किया  है  कह  कितना  है  t
 उसने  1963-64  में  88  खारछ  मीट्रिक
 टन  यावल  'फोक्योर  किया ।  1964-65  &
 उन्होंने  करीढ  4.  2  लाख  भोट्रिक  टन  चावल
 बरोदा  इन सारी  चोजों  को  देखने  के  बाद
 प्राप  देखिये  थि  गवर्नेम्रेंट  भाफ  इंडिया  की
 तररू  से  सत्‌  1963-64  में  .29  लाख
 मीड्रिक  ठन  चावल  का  प्रोक्‍्पोरमेंट  लेवी  के
 तौर  पर  हुआ  भौर  उ्तके  बाद  2.  49  लाख
 सीड़िक  टम  महाराष्ट्र  जौर  गुजरात  को
 व्यापार  क्‍ततने  की  दृष्टि  से  भेजा  गया  ।
 हरू  तरह  २  यह  सब  मिखा  कर  3.  77  लाख
 मीड्िक  टन  ही  गयी ।

 हमारे  यहां  678  फेंघर  RA  शाप्स
 हैं  n  यदि  उनके  हीते  हुए  हम  से  कहा  जाता  है
 पूरे  स्टेंट  के  धष्वन्ध  में  कि  हम  मप्तंस  है  ठो
 मैं  ज्यार  के  बारे  में  प्रो  at  को  दतताना
 बाहूंगा  |  हमारे  गह  जब  फसल  ्च्छो
 होती  &  लेब  हम ज्वार  झौर  जने  यें  यीड़ा
 सप्संस  हैं!  जाते  हैं  |  जब  हँमारे  गहां  गेहूं
 रूम  होता  हैं  तब  यही  ज्वार  भ्ोर  चता  प्रष्ठिक
 यात्रा  में  खर्य  हातो  है)  उस  को  इस्तेमाल
 करने  के  बाद  जो  एक्स्ट्रा  ज्वार  बछ  जाता  है
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 उस  को  हम  उन  जगहों  में  भेज  देखे  हैं  जो  कि
 डेफिग्िट  होती  हैं  ।  हुमारे  स्टेट  के  हिखाब-
 किताब  को  देखने  से  पता  बलेगा  कि  हम  ने
 कुल  54,000  बीडिक  टन  खरीदा  ।  उसमें
 से  केन्द्र  के  हुक्म  के  मु  ताबिक  हम  ने  ॥  0  हजार
 टने  महाराष्ट्र  को  भेज  दिया  धौर  40  हजार
 टन  गुजरात  को  भेज  दिया  t

 इन  सारी  श्ीजों  को  बतताने  के  बाद
 झव  मैं  कुछ  भावों  के  सम्बन्ध  में  बतलाता
 बाहूंगा  ।  गक्न॑मेंट  प्लाफ  इंश्या  फे  हुबम
 के  मुताबिक  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  क्लोट,  डी
 वारा,  बाजरा धी  मेज  केज  भावे  L964—
 65  &  fay  मुकर  कपि  98  द्द्स  प्रकर  थे:

 (1)  बडी :

 कोस  35.  0080  97  न्दिटल
 मीडियम  (2)  26.  755०  पर  बिवटल
 मीड्डियस  (i)  ta  t  5  रु०  पर  रिविटल

 (2)  दीद :.
 रेड  बेराइटी  45.  50४०  पर  क्विट  ले
 कामन  वेराइटं)  49.  50२०  पर  जिक्टल
 सुपरी  रियर  बे राइटौ  54.  505०  पर  दिडटल

 (3)  कॉर्म:  प्रेन :

 ज्याग  38.  00  रु०  पर  विबटल

 बाजरा  40.  0080  पर  विवटण
 मेज  36.  00०  पर््विटल

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  मैं  इरिगंशन
 शिनिस्टर  साहद  से  कहूंगा  कि  वह  डरा  गौर
 करें  +  झाज  हरुदों  प्रोजेबट  से  aw  त्ोशों  की
 वानी  नहीं  देते  हैं  t  मैं  कहता  हूं  कि  धगर
 wit  एसी  की  ध्यवम्धा  रूर  दीजिये  तो  जा
 इरमारी  सच्क्स  डिस्ट्रस्ट्स  हैं  वहां  से  हम
 जराबर  आओ  भी  शार्टज  वा  लो  रटेट्स  है  उन  को
 a. a  दे  सफते  हैं।  इस  के  लिये  हय  नहीं,  नहीं
 करेंगे।  लेकिन  जब  तक  ईरिगेछल  फेसिलिटीज
 नहीं  होती  है  सब  तक  कुछ  नही  हो  कम  ता  है  t
 हैपारे  हररिग्रेमन  मिनिस्टर  साहब  न्  बहुत  मी
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 जगहों  पर  जा  कर  देखने  के  दाद  इरिगेशन
 की  व्यवस्था  को  ny  इसके  ल्लिये  मैं  उन  को
 बधाई  देता  हू  लकिन  बधाई  देने  के  साथ  साथ
 उन  &  ह  भज  कह्ंगा  कि  झाप'  हमारे  हस्दी

 प्रोजेक्ट  को  पहला  दर्जा  क्यों  नहीं  लेना  चाहते
 हैं  |  प्रादि  र  हम  से  भाप  चाहते  हैं  कि  हम  देश
 को  अन्न  दें  वी  उस  प्रश्न  के  लिये  प्राप  को  पाही
 को  व्यवस्था  भी  करनी  चाहिये।  श्राप  की  जो
 दूसरी  प्रोजेक्ट्स  हैं  वह  मल्‍्टो  परणज्  प्रोजेक्ट्स
 है  |  वह  सिचाई  के  उतने  ही  काम  cis
 सकती  हैं  t

 इग़ो  तरह  से  श्गर  श्राप  चाहते  हैं  कि
 बिलासपुर  तहस्तोल  में  ज्यादा  पैदावार  हो
 a  झ्राप  को  प्रर्पा  प्रैजेक्ट  को  भी  हाथ
 लेता  चाहिये  ny  इपी  त्तरहू  से  बिलासपुर
 क्षगर  हाफ़  प्रोजेक्ट  पर  भी  ग्रोर  कीछिये।
 हमारे  प्रदेश  के  दक्षिज  में  जो  जो  भी  स्टेट्स  है
 बहां  चूंकि  पान्नो  को  व्यवस्था  हैं  हसलिये
 बह  हय  से कूनो  दोर  तिगुनी  ऋाप्स  े  रहे  हैं  1,
 ड॒पा  स्र।र  हमारे  यहां  पाती  की  व्यवस्था  हो
 जाये  तो  हम  भो  उठी  तरह  से  प्रच्छो  क्राप्स
 भाप  को  नहीं  दे  सकते  हैं।  जरूर  दे  सकते  है  1
 लेकिन  इसके  लिये  जहूरी  है  कि  हमारे  यहाँ
 जो  फबन  कॉडिगन्स  इस  वक्‍त  बनीं  हुई  हैं
 उन  में  रिज्ोफऊ  वर्क  खोला  जये  ।  रिल्लोफ
 वक्‍त  के  साद  वहां  पर  झाप  झादस्ियों  को
 खाता  दें  ny  साथ  पें  जो  तकाको  सोन्‍्स  श्राप  ने
 दिये  है  जो  बे  बारे  क/श्तकार  उन  के।  वाफ्स
 नही  दें  सकते  है  उन  के  ऊपर  हमें  सह  दयता  से
 श्रौर  भतुष्य  के  नाते  खिजार  करना  पड़ेगा
 ग्रोर  व्यवहार  करता  पड़ेगा  |  ताकि  वहां  के
 लोगों  के  साय  हम  कोई  किततो  किस्म  को
 जोर  जबरदधती  न  करे  भ्रोर  ह॒क्करा  कार्य  हो  ny
 हमारी  स्थिति  झ्ाज  कहूँ  लेने  से  बहुत  ची
 सयानक  &  हमारे  काएतकार  भाहयों  को
 पीर  इसलिए  कश्तकार  हरदम  मती  लैड
 के  पास  जाता  हूँ।  मैं  प्रपते  कृथि  मंत्री  महोदय
 द ड  प्रा्ना  करूगा  कि  झाप  इस  बात  को
 सोलिये  कि  ो  हें  बहे  जेंक्स  हैं,  उन  दें  कों  के
 अर रपे  से,  जो  फोप्र!परेटिव  बक्स  है  उनके
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 af  से  श्राप  इंडिविजूमल  लॉन्स  दें  4  श्राज
 तो  छात  पझसल  यह  है  कि  सहकारिता  के  धाघार
 पर  हम  ग्जितते  भी  लोग  है  बह  सामिल  हैं
 तश्नी  पया  था  सकते  हैं  ny  इसलिए  डि
 बिजुग्रल  लोन  पर  भी  wm  को  विचार  करता
 है!

 आखरी  शब्द  मैं  यह  कहूंगा  कि  यह  जो
 स्माल  हंल्डिग्स  हैं,  में  एक  खुद  फाएतकार
 हं मोर मैं  खुद  i590  एकड़  मैं श्ेती  बरता हूं
 लेकिन  भ्राज  मरी  यह  हालत  है  कि  मेरे  पास
 में  काई  थी  ऐसो  चीज  वहीं  है  ny  क्योंकि  मेरे
 यहां  अश्न  नहीं  हु  है  तो  बौज  के  लिए  भी
 मेरे  पास  कुछ  तहीं  है,  तो  वह  झ्या  कर  सकेंगे
 पह  हो  हम  लोगों  को  हालत  हैं  जी  कि  छेठी
 करते  है।  इस्तील्लिए  छाद  के  बा  रे  में  फटि  लाइज  से
 कोरबा  में  लगाता  चाहते  हैं  खिससे  कि
 छतोसभथढ़  को  हो  काथदा  नहीं  द्वोता  सारे
 प्रान्त  को  फायदा  होता,  तैकित  वह  प्रो  पता
 नहीं  कब  लगेगा,  इसका  निर्णय  स्‍्ायलेंगे।

 मैं  ग्राप  से  यह  भो क हूं  गा  कि  अ्रुसन्धान
 का  जौ  काने  ाप  कर  रहे  हैं,  श्रापको  जो
 काॉजिंग  है,  उसको  देकर  के  हमें  देखता
 पड़ेगा  कि  किस  तरठ  से  हम  झागे  बढ़  सकते  हैं  !
 अन्त में  एक  शन  कह  कर  बन्द  करत!  हूं  कि
 'झाप  के  जो  डिऐर्टमेंट  हैं,  कम्पूनिटो  डें  वलपर्मेट
 है,  इश्गिशत  है,  फूड  डिपार्टमेट  है,  इनकी  तो
 art  इस  तरह  से  बांक्षिये  जिसमें  एक  दूसरे  से
 कन्धा  मिला  कर  चल  मारे  |  बी  दहम  प्रले
 झलत  रास्ते  जादेंगे  तो  कामयात्रो  नहीं  कर
 सकते  r  इसनििए  मैं  TS  ककूंपा  मिः  भाप
 स चोज  बे  में  जा  परलेकर  के  काम
 करें  झ्रौर  इस  में  हमारी  कामयाडी  है  ny

 Shri  Bapumanthalya  (Bangalore
 City):  Sir.  today,  T  am  not  making
 9  speech  formulating  proposals  to
 relieve  the  great  crisis  that  has
 arisen  in  this  country,  ‘Ttiat  requires
 probably  longer  time  and  gyeater
 seriousness  of  approach.  Today  }  feel
 like  speaking  after  I  beard  on  the
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 rushing  the  necessary  amount  of  food-
 atuffa  to  Mysore  to  help  people  who
 are  affected  by  scarcity  conditions;  I
 felt  very  happy  end  i  felt  like  thank-
 ing  the  Government  of  India.  It  is
 therefore  that  ]  have  summoned  cour-
 age  enough  to  speak  today,  The  sou-
 thern  part  of  Mysore  from  which
 I  hai)  never  knew  what  scarcity  con-
 ditions  were  in  human  memory,  in
 fact  when  other  parts  of  the  country
 suffeced  from  famine  we  bad  plenty
 af  rain  and  food  crops  My  grant-
 father  used  to  narrate  that  about
 Qinety  years  ago  there  was  a  faoune
 and  lot  of  people  died.  Sir  M.  Visves-
 warayya  has  written  a  biography  of
 his.  He  mentions  this  famine.  It
 Seems  there  a  number  of  people  died
 and  bodies  were  acattered  in  the
 streets,  in  the  villages  and  the  towns,
 Similar  things  would  have  happened
 today.  But  the  world  conscience  ia
 auch  today  that  it  has  evolved  to  a
 certain  Jevei,  certain  height,  I  sup-
 pose,  that  no  country  wil]  look  on
 with  equanimity  when  people  in  other
 countries  die  of  hunaer,  Whatever
 our  leaders  may  say,  that  we  want  ald
 with  strings  or  without  strings,  these
 are  iztitating  phrases;  these  are
 phrases  that  emanate  from  haughty
 hearts.  This  is  the  time  when  we
 have  to  fee]  humble.  when  we  have
 to  make  the  other  nations  of  the  world
 fee)  that  here  is  a  country  which  needs
 their  sympathy,  help  and  assistance.
 It  is  not  a  question  of  a  begger  lay-
 ing  down  conditions.  Whether  our
 leeders  formulate  phrases  in  tha  irrl-
 tating  menner  or  not,  the  world  Is
 bound  to  help  us  and  it  will  help  us.
 Therefore,  there  is  no  need  for  ua  to
 Set  frightened  over  these  things.  If
 there  is  no  such  help  we  are  bound
 to  lose,  not  5.000  people  or  so—the
 Casualties  we  suffered  on  the  western
 front  during  our  recent  confilct  with
 Pakistan—but  5  crores  of  people  who
 will  die  of  hunger  in  India.  That  ia
 the  position  we  are  facing  today.  We
 have  to  s0  formulate  our  forelgn
 polleies  that  we  have  to  give  up
 thie  8year  old  repetition  of  those
 forma)  phrases  which  have  brought
 More  enget  from  manya_  nation
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 against  us  than  meliifuous  attitude.
 Al  the  time,  we  repeat  the  same
 words  and  pbrases  407  the  8४0९  30
 years,  and  it  is  time  that  we  changed
 them.  If  we  want  aid  or  help  without
 strings,  we  must  be  conscious  in  agy-
 ing  so,  that  we  are  having  our  own
 strings  in  getting  help  from  otbera.
 This  is  a  kind  of  perverse  psychology.
 On  the  other  hand,  if  you  aay  that  we
 Reed  so  much  help  and  that  people
 ere  dying,  then,  it  appeafa  as  proper
 frame  of  mind  That  is  necessary.
 That  will  be  of  much  help,  in  order
 to  get  help  from  abroad.

 I  shal]  make  only  two  or  three  eug-
 gestions  pertaining  io  the  scarcity
 areas.  Relief  measures  should  be  im-
 mediately  taken  up.  My  hon,  friend
 the  Minister  of  Irrigation  koows  that
 nearly  two  years  ago,  the  Members  of
 Parliament  from  Mysore  sat  in  a  con-
 ference,  and  the  Jate  Shri  Dasappa,
 although  he  was  a  Cabinet  Minisier,
 was  present  at  the  meeting.  All  of
 us  unanimously  requested  that  a  par-
 ticular  minor  irrlgation  project  may
 be  taken  up  Jn  the  Bangalore  distri,
 the  project  called  Mancbanavele  pra-
 Sect,  The  Miniater  atso  agreed,  but
 it  has  not  yet  reached  the  stage  of
 even  administrative  sanction.  This
 is  the  way  we  are  proceeding  in  our
 governmental]  work.  The  resson,  I
 do  not  want  to  atate  here,  because  this
 is  too  serious  a  situation  for  us  to
 accuse  one  another.  I  do  not  want  to
 do  it  today.

 Thia  project  wil)  serve  not  only  as
 a  future  protection  against  famine  and
 acarcity  conditions  but  it  wil)  imme-
 diately  provide  people  with  relief
 work,  So,  thls  work  must  be  jmme-
 diately  taken  up.  That  js  my  request
 to  the  hon.  Minister  for  Irrigation  and
 Power,

 The  Miaister  of  Grrigation  and
 Power  (Dr.  x  L.  Bas):  What  is  this
 project?

 Shri  Hanonmantbelye:  It  is  in  Ban-
 eslore  diatrict;  Ramavaram  Talug.
 Your  predecessor,  Hafiz  Muhammad
 Yorahin,  had  sanxtioned  it
 radio  that  the  Central  govemmes  js
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 {Shri  Hanumanthaiya}
 Next,  I  make  a  personal  appeal  to

 the  Food  Minister  to  see  how  ano-
 malous  the  position  is  regarding
 pulees.  In  Punjab  and  Rajasthan
 Bengal  gram  sells  at  about  Ra  50  per
 quinta!,  The  same  stuff  is  sold  at
 about  Rs.  200  in  Mysore,  I.  have  re-
 ceived  this  letter  from  Shimoga.  If
 there  is  free  movement,  if  people  are
 not  able  to  get  rice  or  ragior  other
 grains,  they  can  at  least  eat  these
 pulses

 The  Miaister  of  Food  and  Aégricul-
 tere  (Sbri  C.  Subramaniam):  There  is
 no  restraint  on  pulses.

 Shel  Hanumanthalya:  I  am  speak-
 ing  subject  to  correction  The  letter
 says,  “Need  for  removal  of  movement
 restriction  on  pulses.”

 Shel  C.  Subramaniam:  There  js  no
 restriction  on  the  movement  of  pulses.

 Shel  Hanumanthalya;  If  there  is  no
 testriction,  J  am  very  happy.

 Sbr!  Sinhazsan  Singh  (Gorakbpur):
 On  gram,  there  is  restriction.

 Shei  C.  Subramaniam:  I  agree  that
 on  gram  there  iss  movement  restric-
 tion  but  not  on  pulses.

 Shri  Hanumanthalya;  That  is  a  dis-
 tinction  without  much  difference

 Mr.  Depaty-Speaker:  Is  net  gram  a
 pulse?

 Shei  C.  Subramaniam:  Because  gram
 is  used  as  a  cereel  in  Uttar  Pradesh,
 Bihar  and  Punjab  and  other  pieces,
 they  wanted  it  to  be  classificd  as  a
 cereal  and  be  ijeft  with  them  and  be
 moved  on  a  controlled  basis,  but  as
 far  as  other  pulses  are  concerned,
 there  is  absolutely  no  restriction

 Shri  Hanamanthalya:  Therefore,  the
 truth  of  my  statement  is  partially  ad-
 mitted  by  the  hon.  Minister.  Gram
 छ  a  very  substantial  food  in  our  part
 of  the  country.  Many  a  time  a  EJlo-
 gram  of  gram  would  be  able  to  main-
 Saln  a  family  for  a  day  or  two.  There
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 it  is  a  substantial  food,  a  nourishing
 food,  and  I  want  restriction  to  be
 Temoved  throughout  India  so  far  as
 Bengal  gram  is  concerned.

 Shel  K,  N,  Tlwary:  Not  omy  Bengal
 gram,  Punjab  gram  also.

 Shri  Hanamanthalya:  All  xXinds  of
 gram.

 Another  suggestion  I  could  make  is
 thie,  I  have  been  watching  this  food
 problem  being  discussed,  being  evolv-
 ed,  being  implemented  for  the  ijast  8
 years.  I  was  a  member  of  the  Pro-
 vistonal  Parliament  also,  Ever  since
 that  time  the  same  proposals  have
 heen’  there.  Whatever  the  present
 Minister  has  formulated  and  adum-
 brated  in  bis  speech  here  and  else-
 where,  the  same  suggestions  have
 been  made,  discussed  and  approved
 before.  It  is  only  at  the  stage  of  im-
 plementation  that  it  has  failed  I  am
 very  happy,  (he:  hon  Foed  Minister
 has  very  frenkly  and  very  courageous-
 ly  pointed  out  the  administrative  de-
 fuciencies,  It  is,  in  fact,  this  adminis
 trative  deficiency  that  is  responsible
 for  the  present  situation—it  is  not  eo
 much  planning,  it  is  not  so  much  the
 formulation  of  policies.  If,  as  they
 say,  food  has  to  be  tackied  on  a  war
 basis,  do  we  really  implement  it—that
 very  phrase,  “tackling  it  on  a  war
 basis"?  In  the  deys  when  we  were
 fighting  with  Pakistan  every  one  of
 us  was  on  his  toes.  The  Cabinet  for-
 med  a_  sub-committee.  The  Prine
 Minister  was  constantly  in  charge
 of  dayto-day  developments.  ह 3  this
 food  problem,  the  biggest  problem
 which  in  the  most  tragic  way  is
 facing  us  to  day  is  to  be  sotved,  the
 food  portfolio  should  be  taken  by  the
 Prime  Minister  and  the  food  port-
 folios  in  the  States  must  be  taken  by
 the  Chief  Ministers.  Secondly,  al}  the
 IAS  and  ICS  people  must  be  kept
 away  from  anythlng  concerned  with
 food  and  agriculture  people  who  know
 about  agriculture,  namely,  depart-
 mental  peopie,  engineers  and  technl-
 ctans  must  be  made  responsible  for
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 this  work.  A  sweet-speaking  Secre-
 tary  in  the  Secretariat,  either  here
 or  there,  manages  to  become  the
 Director  in  charge  of  food  producen,
 What  incentive  can  these  technical
 people  have  if  a  generalist  comes  and
 sits  over  their  heads?  He  baa  neither
 the  necessary  knowledge  the  necesasry
 psychology,  nor  the  necessary  vision
 in  that  particular  field.  The  first  and
 foremost  thing  that  is  to  be  done  is
 to  keep  these  !AS_  and  ICS  pegple
 away  from  the  fleld  in  which  they  are
 not  proficient.  Then,  the  so-called
 Director  of  Agriculture--because  he
 has  that  background  of  agricuiture—
 Inust  be  made  really  responsible  for
 agricultural  production  If  he  is  not
 able  to  deliver  the  goods  within  a
 particular  period  be  must  be  digmiss-
 ed,  Tte  psychology  of  “war  haels”
 ॥  that  you  go  and  Jay  down  your  life
 in  the  war  front.  It  is  only  when  you
 are  propered  to  Jay  down  your  life
 that  you  will  be  able  to  win  a  battle.
 You  cannot  keep  your  body  Intact  and
 yet  klil  the  enemy  and  win  the  war.

 Shri  C.  Sabcamaniam:  At  least  we
 nahould  lay  down  our  office!

 Shri  Haaamaathalya:  At  least  these
 people  who  are  Directors  of  Agricul-
 iure  and  their  eubordinates  and,  even
 if  it  comes  to  that,  the  concerned
 mninisters,  must  be  told  that  they
 should  lay  down  their  offices,  if  they
 are  not  able  to  fulfill  their  pledge
 within  three  years  or  s0.

 @&  तम  fez  (ast)  :  ara
 उपाध्यक्ष  महीदव,  YT  were  रखते  हुए
 शातनीय  हृषि  मंत्रो  महोदय  ने  warm  था  कि
 हमारे  यहां  qurerz  बौर  aera  का
 मुख्य  कारण  वर्षा  का  Tae  है  |  ऐेकिन  मैं
 लिवेदत  कहता  कि  वर्का  कोई  एक  रेसा  तमा
 कारण  तो  नहीं  है।  देश  की  जलवापु  किसी
 परी  विजेष  के  कारण  परिवर्तित  हूं  गयो  एसी
 चो  बात  नहीं  है।  जैसे  हमारे  देश  की  जत्तबायु
 हूसे  A  tara  पाज है.  झ्लौर  चविष्य  में  भी
 बसी  हदी  रहेगी,  प्रौर  यदि  aw  awe  &
 सम्यम्छ  में  हप  wat  के  ware  के  कारण  को
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 लेंगे  तो  उल  क।  ती  we  प्ग्त  हो  नही  होगा,
 विशेषतः  हुपतारे  धाजादी  प्राप्त  करने  के

 28  साल  बाद  जब  कि  हम  प्रपती  aiiae
 योजनाय  चना  रहे  है।  5  ब  से  हमारा.
 भाथिक  नियोजन  बल  रहा  है,  फिर  भी
 भगर  वर्षा  पर  हम  श्ाघारित  हेंगे  पौर
 तकतोको  जान  दौर  वैज्ञानिक  प्रधोगों  के
 are  भी  ह्  बच भीर  बाढ़  et  करई  'चियंत्रण:
 न  कर  सकेंगे,  सो  हसारों  पोजता  का  कोई
 प्र्ष  नहीं  है  ।

 मैं  तो  यह  कट्ुंगा  कि  1s  वर्षों  से  तगातार
 करीब  करीब  प्रति  वर्ष  सोझ  wr  में  प्रज्ञ  संकट
 पर  झौर  बाढ़  पर  बहस  ही  हो  जाया  करती  है  t
 जब  की  भो  एथी  परित्यितियां  प॑  दा  हती  है
 उस  समय  हम  कुछ  भरणायी  कार्य  अपने
 हाथ  में  लेते  हैं  भ्रौर  थोड़ो  पी  राहत  मिलते  के
 बाढ़  दे  खबर  हो  जाते  हैं।  नती  आ  यह  होता  है  टिक
 इस  समस्या  का  कोई  स्थायों  हल  मही  मिल
 qr  शौर  प्रति  बर्ष  यह  समस्या  बढ़तों  जा
 ग्हीं है
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 हमारे  देश  थें  एक  थोजना  प्रायोग  का
 गठन  हुमा,  पधोट  उस  के  सम्बन्ध  में  बताया
 जाता  है  कि  सारे  देश  का  संतुल्तित  विकास
 इस  ऋायोग  द्वारा  हो  रहा  हे  |  मुझ  खंद  है  कि
 यह  ग्रायोग  न  तो  हस  देश  की  जनता  के  प्रति
 उत्तरदायी  है,  नह  सम  लोक  सभा  के  प्रति  उ्तर-
 दायी  है।  प्राज  तक  as  वर्षों  के  बाद  भी
 यदि  वह  बाढ़  निवंठण  न  कर  सका,  धशि
 दृष्टि  के  मामले  को  ढोक  प्रकार  में  ध्ुतियों-
 जित  न  कर  सदा  तो  मैं  नहीं  आनता  कि  1%
 योजता  प्ायोग  क्या  कर  रहा  है  t  ta
 प्रोदोगिक  उत्पादत के  दृ  ट्टिकोण  से  योजता
 ्रायोग  ने  यदि  Kat  a  करोड़  रुपया  राय
 कर  दिया  &  बौर  rhe  को  निपट  पोक्षा
 को  है,  तो  प्रीशोगिक  उत्पादन  पर  थी
 ठस  का  कुप्रंबाव  पड़े  ढिना  नहों  रहेगा  ।

 oat  प्रष्तो  एक  पूर्व  ver  ने  बताया  था
 कि  छाल  के  मायने  में  शायतोति  का
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 [श्री  तन  सिंह]
 प्रयोग  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  निवेदन  फरूंगा
 कि  संसार  में  बहुत  से  ऐसे  देश  हैं  जैसे  इजराइल,
 जहां  की  जलवाय्‌  झौर  परिस्थितियां  राज-
 स्थान  के  समान  हैं।  लेकिन  उस  देश  ने
 बहुत  थोड़े  समय  में  भ्रपने  तकनीकी  ज्ञान  भौर
 वैज्ञानिक  प्रधोगों  से  बहुत  उन्नति  की  है  ।
 हम  ने  भ्ररब  राष्ट्रों  को  संतुष्ट  करने  के  लिए
 ही  इजराइल  से  दोत्य  सम्बन्ध  स्थापित
 नहीं  क्षिए  हों,  किन्तु  हमारे  देश  की  बहबूदी
 के  लिए  उत  के  इस  प्रकार  के  तकनीकी
 सहयोग  में  क्‍या  बाधा  पड़ती  है  ?  झौर  यदि
 यह  राजनीति  नहीं  है  तो  मैं  नहीं  जानता  कि
 इस  प्रकार  के  देशों  से  हम  लाभ  क्‍यों  नहीं
 उठा  पाते  ।
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 श्रौर  राजनीति  का  एक  भौर  उदाहरण
 दूंगा।  सिंदरी  में  खाद  का  कारखाना  बनाया
 गया  है  भोर  उस  के  लिए  जिप्सम  प्राता  है
 राज्स्थान  से  it  जो  जिप्सम  खान  पर  पांच  रुपया
 झौर  सात  रुपया  पर  टन  पड़ता  है  वह  सिंदरी
 पहुंच  कर  39  भौर  43  रुपया  प्रति  टन  पड़ता
 है  रेल  भाड़  के  कारण  1  सिंदरी  कारखाने  में
 वही  खाद  बन  जाने  के  बाद  वापस  राजस्थान  में
 लाया  जाता  है  तो  उस  का  मूल्य  तीस  पोर
 35  रुपया  प्रति  टन  भ्ौर  बढ़  जाता  है  1  यदि  यह
 राजनीति  नहीं  हैँ  तो  यह  योजना  भ्रायोग  की
 कौन  सी  सूझ  बूक्ष  है  कि  कच्चा  माल  तो
 राजस्थान  में  हो  रहा  है  भ्रौर  कारखाना
 बनाया  जा  रहा  है  बिहार  में,  कच्चे  माल  को
 वहां  पहुंचाने  भौर  वापस  तैयार  माल  को
 खाने  में  60  रुपया  प्रति  टन  उस  पर  उत्पादन  का
 बोझ  पड़  जाता  हूँ  t  मैं  तो  यही  बहूंगा  कि
 योजना  श्रायोग  की  सूझ  बूझ्  के  कारण  ऐसा
 हो  रहा  है,  तो  निश्चय  ही  उस  को  सूक्न  बूझ
 के  पुर्जे  ढीले  हैं  1

 यदि  प्रनावृष्टि  का  हम  स्थायी  रूप  से
 मुकाबला  करना  चाहते  हैं  तो  हम  को  नहरों
 का  ऊाल  बिछ.ना  पड़ेगा  ।  प्रभी  खंद  है  कि
 हमारी  समूची  भूमि  में  केवल  20  प्रति  शत

 DECEMBER  2,  965  and  Drought  §260
 Conditions  (Ms.)

 भूमि  ऐसी  है  जहां  सिचाई  होती  है।  राजस्थान
 नहर  योजना  के  लिए  बड़ा  शोर  मचा  है  ।
 उस  का  स्वर  कांडला  तक  पहुंच  गया  है  लेकिन
 उस  में  पानी  सूरसगढ़  तक  भी  नहीं  श्राया
 है  1

 26.00  hrs,

 राजस्थान  सरकार  ने  बहुत  पूर्व  भारत
 सरकार  से  निवेदन  कर  दिया  था  कि  राजस्थान
 नहर  का  जो  आधथिक  दबाव  है  वह  उसे  सहन
 नहीं  कर  सकती  t  उस  के  पास  इतने  आर्थिक
 साधन  नहीं  हैं,  इसलिये  भारत  सरकार
 को  इस  कार्य  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  -
 न  जाने  भारत  सरकार  के  किन  विभागों
 में  राजस्थान  नहर  योजना  के  लिये  इतनी
 सुस्तो  भाई  जिस  के  कारण  इतने  वर्ष  इस  का
 निर्णय  करने  में  लग  गये,  भौर  प्राज  भी  मुझे
 सन्देह  होता  है  कि  भारत  सरकार  के  इस
 निर्णय  के  उपरान्त  राजस्थान  नहर  परियोजना
 शीघ्षता  से  पूर्ण  हो  जायेगी  ।  इस  नहर  का  महत्व
 इतना  ही  नहीं  है  कि  वहां  प्रन्नोत्पादन  की
 न्यूनतायें  हट  जायेंगी  बल्कि  इस  का  प्रतिरक्षा
 की  दृष्टि  से  भी  बड़ा  महत्व  है  1  प्राप  जानते  हैं.
 कि  प्री  भारत  और  पाकिस्तान  के  संघर्ष
 के  बीच,  हम  यह  यदि  मान  भी  लें  कि  हम
 लाहौर  पर  झ्ाक्रमण  करना  नहीं  चाहते  थे
 तथापि  यह  बात  छिपी  नहीं है  कि  उस  के  बीच
 में  इच्छोगिल  नहर  ऐसी  थी  जिस  को  पार  करना
 हमारे  सैनिकों  के  लिए  प्रासान  काम  नहीं
 था।  यदि  हम  इस  बारे  में  बिचार  करें  तो
 राजस्थान  भौर  पाकिस्तान  के  बीच  में
 लगभग  600  मील  लग्बी  एक  ऐसी  सीमा
 है  जो  प्राकृतिक  सीमा  रेखा  नहीं  है,  भौर  इस
 देश  के  बचाव  के  दृष्टिकोण  से  यदि  इस  नहर
 का  युद्ध  स्तर  पर  निर्माण  किया  जाये  प्लौर  जो
 कि  रामगढ़  तक  प्राने  वालो  है  उस  को  कुछ
 झौर  लम्बा  किया  जाये,  सौ  या  सवा  सौ  मील
 शझौर  लम्बा  किया  जाये,  प्रौर  गहरा  बनाया
 जाये,  तो  यह  नहर  केवल  हमारे  प्रश्नोत्पादन
 में  ही  योगदान  नहीं  दे  सकती  बल्कि  हमारे  देश
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 कै  लिये  यह  एक  प्राकृतिक  सीमा  रेखा  का  भी
 काम  कर  सकती  है  शोर  वहां  के  सारे  साधनों
 का  भी  हम  ठीक  प्रकार  से  उपयोग  कर  सकते
 हैं  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  प्रतिरक्षा  विभाग
 और  कृषि  विभाग  के  बीच  समन्वय  की  बड़ी
 प्रावश्यकता  है  1  शंकर  समिति  ने  बहुत  पहले
 यह  दृड़तापूर्वंक  सिफारिश  की  थी  कि  कृषि,
 सामुदायिक  विकास  प्रौर  सिंचाई  विभागों
 के  लिए  एक  यूनिफाइड  कमान्‍्ड  होनी  चाहिये  ।
 जिस  प्रकार  रक्षा  मंत्रालय  में  वायु  सेना,
 जल  सेना  झौर  स्थल  सेना  के  अतिरिक्त
 उत्पादन  प्लोर  सम्भरण  विभाग  है,  फिर
 भी  वह  स्वयं  भ्रपने  प्रन्दर  एक  सेल्फ  कंटेन्ड
 रक्षा  मंत्रालय  है,  उसी  प्रकार  यदि  हम  स्थायी
 हौर  पर  प्रपमे  प्रश्न  संकट  को  हल  करना  चाहते
 हैं  तो  इन  विभागों  के  बीच  में  एक  यूनिफाइड
 कमान्ड  होनी  चाहिए  शौर  उन  में  समन्वय
 झौर  सन्तुल्नन  होता  चाहिये  ।

 राजस्थान  में  जब  पिछले  वर्ष  भ्रकाल  पड़ा
 था  उस  समय  क्रषि  मंत्री.  महोंदय  ने  सवन  को
 प्राश्वासन  दिया  था  कि  उसी  वर्ष  ढाई  सौ  नलकूप
 वहां  छोदे  जायेंगे,  लेकिन  मुझे  खेद  के  साथ
 निवेदन  करना  पड़  रहा  है  कि  उन  ढाई  सौ
 नलकूपों  में  से  केवल  25  तक  ही  बन  सके  हैं  ।
 झ्राप  प्रनुमान  चाहे  जो  बना  लें  झौर  उस
 कै  वास्ते  चाहे  जितने  व्यापक  झांकड़े  प्रादि
 दिखा  दें,  लेकिन  मेरी  समझ  में  नहीं  झाता  कि
 हम  इन  ग्राश्वासनों,  प्राशाप्नों  प्रौर  विश्वासों
 के  पग्राधार  पर  कितने  भर्से  तक  लोगों  को
 गुमराह  कर  सकते  हैं।  यदि  यह  कहा  जाता  है
 कि  राजस्थान  सरकार  ते  नलकूप  योजनाप्रों
 के  लिये  स्थान  निश्चित  नहीं  किये  थे  तो  इस  की
 जिम्मेदारी  किस  पर  है,  यह  मैं  समझ  नहीं  पा
 रहा  हूं  ।

 अभी  बहुत  सी  बातें  इस  विषय  में  भी
 कही  गई  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कृषि
 विभाग  होते  हुए  भी  कृषि  मूलतः:  राज्य  सरकार
 का  विषय  है,  भौर  इस  में  राज्य  सरकार  में

 काएँ  Drough¢  5262
 Conditions  (Mz.)

 और  कैस्रीय  सरकार  के  बीच  में  पूरा  समन्वय
 नहीं  है  ।  कैन्द्रीय  सरकार  की  नीतियों  को
 राज्य  सरकारें  ठीक  प्रकार  से  निभा  नहीं
 पाती,  उस  की  नीतियों  को  वह  ठीक  प्रकार  से
 आगे  नहीं  ला  पाती  जिस  के  कारण  इस  समस्या
 के  प्रच्छी  तरह  से  हल  होने  में  प्रसुविधा
 रहती  है  tr  लेकिन  यह  जिम्मेदारी  किस  पर
 है  ।  यह  वक्तव्य  उन्हें  बजाय  लोक  सभा
 में  देने  के  प्रपनी  कांग्रेस  पार्टी  में  देना  चाहिये
 क्योंकि  राज्य  सरकारें  प्रभी  उसी  पार्टी  की
 हैं।  यदि  यह  नहीं  हो  सकता  है  तो  चाहे  कुछ
 भी  करना  पड़े,  चाहे सं  विधान  में  संशधन  ही
 करना  हो  या  झर  किसी  प्रकार  की  प्रक्रिया
 स्वीकार  करती  हों,  वह  हमें  करना  चाहिये  ।
 हम  यह  नहीं  चाहते  कि  हमारे  देश  में  झन्न  का
 संकट  इसी  प्रकार  बना  रहे  झौर  उस  के  मार्ग  में
 राज्य  सरकारें  राजनीति  के  वश  या  पनी
 स्वाध्ाविक  प्रारामतलबी  की  बजहू  से  रोड़ा
 बन  कर  खड़ी  रहें  ।

 मैं  भ्राप  को  एक  ऐसा  दृष्टान्त  देना  चाहता
 हैं  ।  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान
 के  जेंसलमेर  क्षेत्र  में  नलकप  बनाये  थे  सन्‌

 954  में  ।  उन  नलकूपों  में  लगभग  50  हजार
 गैलन  पानी  प्रति  घंटा  भ्रा  सकता  या  ।  लेकिन
 पाप  को  यह  जान  कर  आश्चर्य  होगा  कि  सन्‌
 l964  7%  उन  नलकपों  के  प्रन्तर्गत  पहने

 वाली  जमीन  का  ग्रावंटन  प्रथवा  प्रलाटमेंट
 नहीं  हुमा  t  यदि  हम  लाखों  रुपये  एक  नलकूप
 पर  खर्च  कर  सकते  हैं  झोर  व्यापक  रूप  में  हमारी
 सरकार  नलकूप  खुदवा  सकती  है  भौर  नो  वर्ष
 तक  राजस्थान  में  नलकपों  का  पश्रावंटन  झुका
 रहता  है  तो  भारत  सरकार  को  प्रवश्य
 ध्यान  देना  चाहिये  कि  गड़वड़ी  कहां  है  ।
 या  तो  कानून  में  गड़बड़ी  है  था  व्यवस्था  में
 गड़बड़ी  है  t  प्रशासनिक  व्यवस्था  जो  है  उस
 की भालाचना  त  करना  ही ठीक है ।  मैं
 झ्रव॒  भी  निवेदन  करूंगा  कि  सन्‌  954
 नलकूप  खुदे  जिन  का  ावंटन  नहीं  हुझा  है  ।
 परन्तु  प्रब  भरी  तलकप  छोवे  जा  रहे  हैं  जहां
 जमोन  का  बटवारा  नहीं  हो  रहा  है  भौर  इस
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 लिये  जो  सिचाई  के  साधन  उपलब्ध  किये  जा
 रहे  है  उन  का  पूरी  तरह  से  उपयोभ  नहीं  हो
 रहा  है।  यदि  सरकार  यही  कड़ती  रहेगी  कि
 यह  जिमेदरदी  राज्य  सरकार  की  है  तो  मैं
 निदंदन  करूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  मी  श्स
 उत्तरदाणित्व  से  बरी  नहीं  हो  सकती  |

 किसी  देश  के  बड़े  होने  के  कई  लाप  हैं  |
 उस  का  सब  से  बड़ा  लाभ  यह  है  कि  देश  के
 किसी  कोने  में  यदि  प्रतिवृष्टि  हो  या  प्रतावृष्टि
 हो  तो  उस  देश  के  दूसरे  भागों  में  बचा हु  शा
 घान्य  उस  जगह  से  जा  सकता  है।  ६  स  दृष्टिकोण
 से  हमारा  देश  सौभाग्यगालों  है  कि  वह
 नहुत  बडा  देभ  है  कित्तु  दुर्भाव्य  से  सरकार
 को  गलत  नीलियों  के  क/रण  इस  एक  देश  के
 कई  टुकड़े  हो  गये  है।  देश  में  दो  दो  बढ़े  राज्यों
 को  मिला  कर  के  कुछ  इ  स  प्रकार  की  क्षेत्रीय
 व्यवस्थायें  बना  दी  गई  हैं  जिस  फे  कारण
 wa  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थात  को  वैधानिक
 रूय  से  नहीं  ले  जाया  ज।  सकता  it  नतीजा
 यह  होता  है  कि  चोटबाजारी  ौर  छिपे
 छिपे  प्रताज  के  ले  जाने  की  कार्यदाइयां  हो  रही
 हैं।  हम  चाहे  जितने  जागरूक  हों,  हमारी
 सरकार  का  युलिस  विप्ताग  भी  चाहे  जितना
 जागरूक  हो,  लेकिन  वेह  सब  के  सब  चोरों
 को  नहीं  पकड़  सकतः  है।  नतीजा  यह  होता  है
 कि  एक  स्थान  पर  जहां  दोद  के  प्रोर  बोते
 लोग  ज्यादा  नफा  उठाते  हैं  उस  में  भन्न  के
 ावों  भें  भांशिक  रूप  से  वुल्षि  हो  जातो  है

 खेतों  की  खरीद  के  एकश्धिकार  का  तरोका
 भ्री  खतरे  से  छाली  नहीं  है.  अरधोंकि,  भुमे
 खद  के  साथ  कहना  पड़ता  है,  हमारे  देश  में
 घौद्योगिरू  उत्पादन  फे  छिये  द्यौर  ग्रौप्ोगिक
 विकास  के  लिये  जितना  पहत्व  दिया  जा  रहा
 है  उतना  दुर्भाग्य  से  कृषि  उत्पादन  के  लिये
 नहीं  दिया  जा  रहा  है।  इस  का  परिणाम  यह  है
 कि  किसान  की  हालत  उत्तरोतर  खत्ता
 होती  जा  रही  है  1  यदि  किसान  को  झपनी
 भूमि  पर,  भ्रपनी  कृषि  पर  उपयुक्त  भौर
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 यूरा  राम  नहीं  मिलता  तो  उस  ककी  क्षय
 कृषि  में  नहीं  रहेगी  ग्रौर  उस  का  परिणाम
 सारे  देश  को  भो  एता  पड़ेगा  t

 श्राप  मे  नीति  निर्धारित  की  कि  देश
 में  भूमि  को  श्रधिकतम  सीमा  निहिचत  क  र  दी
 जाये  t  राजस्थान  में  इस  सीमा  निर्धारण  से
 पहले  सरकार  की  प्रीर  से  एक  इस  प्रकार  का
 सर्वक्षण  हुआ  था  जिस  के  द्वारा  वह  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  इुझा  कि  राजस्थान  में  इस  प्रकार  के
 किमी  भी  प्रधिनियम  की  गावश्यकता  नहीं
 है  और  भूमि  की  प्राधिकतम  सीमा  निश्धिवत
 करने  की  कोई  प्रावश्यकता  राजस्थान  में
 नहीं  है।  सेक्चित  सरकार  की  प्रोर  से  यह  बताया
 गया  कि  क्योंकि  योजना  झायोग  ने  इसे  एक
 राष्ट्रीय  नीत्ति  के  रूप  में  तिग्रिचत  कर  लिया  हूँ
 इसलिये  प्रत्धिकतम  सीमा  का  निर्धारण  अनि-
 कार्य  है।  आ्रीमन,  जब  मिसी  किसान
 पर  भूमि  की  एक  प्र्चिकतम  सीमा
 निर्धारित  हो  गई  तब  उस  के  बाद  जो  उस  के
 स्वामित्व  का  बीझ  उस  जमीन  पर  पड़ेगा
 झ्लौर  दबाव  पड़ेगा  उस  के  फारण  उस  भूमि  से
 उत्पादन  की  क्षमता  बढ़ती  जायेगी  गौर  भूमि
 सें  प्राप्त  होने  वाला  लाभ  घोरे  धीरे  बढ़ते  हुए
 धमाप्त  हो  जायगा!।  यदि  ख  रोद  का  ए  काधिका र
 सरकार  को  टिया  जाता  है  तब  उस  सम्रय
 किसान  के  पास  में  भौर  कोई  विकत्प  नहीं  है
 कं  वह  झपना  एक  निश्चित  जो  लाम  है
 उस  निश्चित  लाभ  के  झन्तगंत  झपने  aw  कीं
 बेच  डाले।  मैं  यह  निश्चय  पूर्णजक  कहता  हूं  कि
 इस  देश  में  नारे  तो  किसान  के  बारे  में  बहुत
 कु  छ  पगाये  जाते  हैं  लेकिन  किसान  धौर  कृषि
 इस  देश  में  बहुत  उपेक्षित  रही  है।  मैं  नहीं  जानता
 कि  धब  इस  तरह  के  ह्मन्न  संकट  के  ae  में
 यहा  स्थित्ति  बनी  रहेशोी  लेफित  ब  तक
 किसान  उपेक्षित  रहा  है  झोोर  शहर  श्रौ  र  गांव
 केा  भेद  इतना  बढ़  गया  है  कि  कोई  भी
 ध्ादमों  गांव  में  रहना  इतना  पसन्द  नहीं  रूरता
 जितना  लकि  शहर  में  रहना  एसन्‍्द  करता  है
 प्लौर  उस  का  सृझय  का  २०  यह  है  कि.  झूम  से
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 होने  काली  प्रौर  रोजगार  धन्धों  से  होने  वाली
 ग्रामदनी  में  था  झहर'  में  नोकरी  या  दूसरे
 व्यकसाय  से  जो  ग्रामटनौ  होती  हैं  उस  में  बड़ा
 प्रत्तर  है  ।  शहरों  का  प्राकषंण  इतना  क्लक्षण
 श्रौर  इतना  गद्टरा  भ्राकषंण  है  कि  जिस  के  का  रण
 गांव  एक  तरह  से  खत  लो  से  ही  रहे  हैं,  गांव  एक
 तरह  से  ग्रर्पी  त  से  हो  रहे  हैं।  उद्योग  और
 कृषि  का  भेद  हो  वारतब  में  इस  के  मूल  में  हैं
 और  यदि  सरकार  इस  समय  अन्न  के  घितरण  में
 भी,  राशत  में  भी  इमी  भेद  को  जीवित  रखता
 चाहती  है  तो  बलिहारी  हैं  इस  प्रकार  कौ  ।
 अमन,  गांव  का  श्लादमी  श्लौर  शहर  का  झादमी
 एक'  ही  देश  का  नागरिक  होने  के  नाते  प्रपने
 स्वप्नाव  में,  झौर  अपने  मोजन  को  पद्ति  में
 कोर्ई  खिसेष  भत्तर  नहीं  रखता  लेकिन  हमारे
 प्रणासक  ऐसे  भो  हैं  प्रोर  मैं  विसेषकर
 अपने  जिले  का  उदाहरण दू  गा  कि  जहां  गांवों
 में  ग्रेहूं  नहीं  जाता  केक्‍न  शहर  के  लिये  ही
 गेहूं  हूँ  q  मैं  मानता  हूं  किगांवों  में  बहुत  से  लोग
 म्बिना  गेहूं  के  चला  सकते  हैं  किन्त्‌  इस  का  प्रभि-
 आध  यह  नहीं  हैँ  कि  गेंहूँ  को  बिल्कुल ही  वहां
 आवश्यकता  नहीं  है  t  यदि  हमारी  रत
 पंातत  में  मी  भाव  धौर  हर  का  हम  भेद
 ढनाते  हैं  तो  फिर  हम  किस  बू  ते  पर  यह  उम्मीद
 करते  हैँ  शि  हमार!  कृषक  हस  देश  को  बतवात
 और  मजबूत  बनाने  में  सहयोग  दे  सकेगा  ।

 बोमन,  झा  हमारे  प्रधान  मंत्री
 अहोदय  ने  बड़ा  घाकषंक  नारा  दिया  है-
 जय  जवान,  जय  किसान  का  ।  भच्छा  होता  कि
 आज  के  समय  में  सिपाही  को  भ्ौर  किसान  को
 एक  बराबर  स्थिति  में  रखते,  मारे  के  रूए  में  महीं
 बल्कि  व्यावहारिक  रूप  में।  एक  उदाहरण  में
 देना  छाहता  हूं  |  रिहन्द  का  एक  सरकारी
 बिजलीचर  है  जहां  से  एल्पूमिलियम  फैक्ट्री
 का  उद्योगपति  शिजतो  के  एक  यूनिट  के  सिंये
 केक्‍्न  तीन  पैसे  देता  हैं  जड़  कि  हमारा  फिसान
 दिस  के  लिए  हमारे  प्रधान  मं्ठी  जय  जवान
 झौरजय  किसान  का  नारा  दे  ते  हैं,  उस  को  89
 चेसे  प्रतियूनिट  दे  ना  पहता  है  1  (व्यक्षयाण )
 आज  ही  प्रस्‍्नोत्तर  के  समय  में  सियाई  मंत्री
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 ने  बताया  था  कि  हम  नेएसा  कोई  धाश्दासन
 नहीं  दिया  था  कि  उद्योत्पततियों  को  दी  जाने
 वाली  बिजली  भौर  किसानों  को  दे  जानेवाली
 डिज्ली  की  इर  में  समानता  रखी  जायेगी  1

 धायव!  सन  नहीं  दिया  शया  था  ते!  भी  कोई
 विशेष  बात  नहीं  है  प्रोर  यह  हाश्यासन  भ्राज
 भो  नहीं  होगा,  भ्रीर म  विप्प  मे  भी  नहींहगा।
 केवल  इतना  at  बताया  गया  कि  हम  उस  की
 सहायता  फर  सकते  है।  मेरी  समझ  में  नहीं
 झाता  है  कि  ध्रोश्चोश्कि  उत्पाद  के  लिये
 जब  भ्राप  एफ  उद्योगपलि  को  तोन  पैसे  प्रत्ति
 यूनिट  दे  सकते  हैं  तो  किसान  को  देने  में  बणा
 झडचन  पड़  ती  है  प्रौर  यदि  भड़चन  पड़ती  है,
 नहीं  दे  सकते  तो  सिर  किसान  का  नारा,
 जय  जवान  प्ौर  जय  किसान  छा  नाश

 ब्यावहा  रक  बातों  १२  खड़ा  हुमा  नही  बिक
 यह  केक्‍्न  एक  तरह  का  ऊपरी प्री  रा  दखावा
 मात्र  हे  t

 श्रीम्मू,  समय  के  प्रभाव  में  मैं  बहुत  ही
 प्रक्षेप  में  अपनी  भ्रन्तिम  बात  बहता  हूं  ।
 i956%  हम ने  बी०एल०  ssoe  मुताबिक
 7  मिलमत  टन  का  समझोता  पस्थायी
 हीर  पर  इसलिए  किया  था  [के  हमारी  लिकट
 भविष्य  में  स्थिति  सुधर  जायेगी  लेकेन  ध्न्‌
 56  के  बाद  से  लगातार  घाज  तक  होपदी  के
 थीर  की  तरह  से  यह  बढ़ती  जा  रहो  हैं  घोर
 इस  के  छकने  को  की के  !६  संभाकदा  नहीं  है  ।
 मेर/  सतलब  यह  नहीं  है  कि  इस  को  बन्द  कर
 दिया  जाय  |  परन्तु  जब  तक  हम  'धब्यापक
 रूप  से  काफो  सिचाईं  के  साधन  उपछत्ध  नहीं
 करते  तथाइससस्बन्ध  पें  बहुत  यहत्वशात्री
 झ्लौर  प्रभावशाली  कदथ  नहीं  उठाते,  जब  तक
 किसात  को  हाशत  धुधारते  के  लिए  भूसि  पर
 उस  के  स्वामित्व  का  झश्तिकार  लंग्कितन  के
 वहं  संगधघन हारा  ो  कर  दया  गया हैं,
 बह  धक्चिशार  उस  को  नहीं  शिया  जायगा,  उस्त
 को  सहायता  धौर  तरीकों  हे  नहीं  मिलेंगी
 दवा  हम  बाहे  जितना.  ह्ी  बोर लगाएं  झब्
 की  समस्या  डीक  होने  8  'सम्लावनायं
 हमारे  यह  बहुत  ही  कम  हैं  i
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 शी  के०.  Ro  भालधीय  (बस्ती)  :  मिस्टर
 डिप्टी  सीकर,  सर

 he  pat  नद  काछुबाय  :  हिन्दी  प्रच्छो
 जातते  हैं  Ry  तो  ?

 शी  के०  दे  मालखोंव  :  उतपा-
 ध्यक्ष  जी,  कल  मैं  ने  बहुत  मोर से  श्रपने
 मित्र  मुच्ह्माण्यम  साह  का  बयात  यहां  सु 1
 फई  बार  पहले  भी  पिछले  सालों  में  एंसी  ही
 समस्या  खाने  को  हमारे  सामने  रही  t  तब  भी
 ऐसे  ही  सुतने  का  मौका  मिलता  था  श्रीर  हम
 सब  को  चाहिये  भी  कि  हम  उन  के  बयानों  को
 बहुत  गोर  से  सुने  t  क्योंकि  वह  जिम्मेदार
 यबतव्य  है,  सं।चने  समक्ने  के  बाद  हमा  रे  सामने
 इस  प्रवन  में  रखा  जाता  है  श्लौर  उन  के
 जिशेषक  उन्हें  सदी  माने  में  सला  ह  भी  देते  होंगे  |
 उन्हों  ने  ख  ने  की  एक  बड़ी  ख  तरनाक  तस्वीर
 हमारे  सामने  रछो  है  t

 Mr.  Deputy-Speaker,  the  gloomy
 picture  really  has  caused  great  con-
 cefn  to  us,  more  esPecially  because  it
 has  come  from  our  Minister....

 Dr.  L.  M  Sloghvt  (Jodhpur):  It  is
 unfair  for  him  to  draw  applause  when
 he  speaks  both  in’  Hindi  ana  in
 English  alternately.

 Mr.  Depoty-Speaker:  That  t9  for
 the  Members.

 Sbri  K.  D.  Malaviya:  Is  there  any-
 thing  wrong  in  my  speaking  both  in
 Hindi  and  in  English?

 ष्पी  gee  are  कछबाय  :  हिन्दी  बड़ी
 मीढी  लगती  है  ग्राप  की  1

 उपाध्यक  महोरक्त  :  दोनों  मांठो  हैं  ny

 थोयती  लक्ष्मीकाम्तम्सा
 ही  कहिए  ने  1

 :  हिन्दी  में

 Bbri  K,  D.  Malaviya:  I  have  only
 ten  minutes  at  my  disposal.  Ags  I  azid.
 More  especially  wher  such  statements
 have  come  from  our  able  Minister,
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 4  should  cause  us  great  concern.  He
 is  one  of  our  ablest  Ministers  and
 therefore,  whatever  comes  fromhim,
 descrves  our  great  consideration  and
 attention.

 Shrimati  Laksimikaothamma;
 When  we  are  thinking  of  depending
 More  and  more  on  ourselves,  why
 should  he  speak  in  English?

 Shri  K,  D.  Malaviya:  I  wish  to
 assert  my  right  to  speak  in  English.
 I  do  not  wish  to  underestimate  or
 teke  a  very  light  view  of  the  situa~
 tion  that  confronts  us  by  referring  to
 personal  aspects  of  things.  I  told  him
 yesterday  that  a  reportota  speech  of
 mine  made  in  Nagpur  was  incorrec-
 tly  reported  in  the  press  where  is  said
 that  if  Shri  Subramaniam  wes  repla-
 ced  by  a  man  like  me,  I  would  per-
 haps  solve  the  food  problem  |  wish
 to  inform  my  friend  that  I  never
 made  such  a  statement.  because  ]
 do  not  take  a  light  view  of  the  seri-
 oug  situation  that  confronts  us.  I
 know  that  we  have  come  to  a  situa-
 tion  where  it  is  no  use  our  repeating
 details  of  implementations  and  _  the
 prodlem  of  irrigation,  fragmentation
 of  holdings,  consolidation  of  lend,  and
 this  and  that  now.  We  have  reached
 @  stage  when  perhaps  Shri  Subrem-
 anlam,  myself  and  some  other
 friends  who  might  think  that  we  cen
 solve  the  problem,  afl  put  together
 and  circumscribed  by  the  limitations
 of  the  framework  under  which  our
 Government  is  working  today,  wil!
 not  be  able  to  golve  this  food  problem.

 Year  in  and  year  out  we  have  been
 hearing  the  same  arguments,  the
 sntwers,  charges  and  countercherges,
 complaints,  allegations,  of  our  inabi-
 lity  to  do  a  think  and  all  that.  Aimoat
 all  these  speeches  could  have  been
 made  ten  yearsearlier,  and  the  same
 replies  could  have  been  given  ten
 years  earlier.  Therefore  this  effort
 to  strike  a  middle  course  has  proved
 a  fallure,  is  going  to  prove  a  failure.
 and  will  alwyas  meet  with  faihtre
 a0  long  as  we  are  not  deeply  conscious
 of  the  fact  that  we  bave  to  exemine
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 and  revise  our  working  policies,  and
 implementation,  jn  a  more  basic  way.
 4  Personally  feel  that  the  middle-
 course  way  will  not  do  for  us.  Perhaps
 even  Shri  Maaani,  who  representa
 an  extreme  view  and  is  diametrically
 opposed  to  the  viewa  that  are  held  by
 men  like  me,  may  have  some  rele-
 vant  purpvsive  directions  to  put  defore
 ue

 Shr)  SAitkre
 advocated

 (Marmagao):  They
 collective  farming.

 Shri  K.  D.  Malaviya:  He  may  not
 succeed,  he  will  not  succeed  I  know,
 but  sometimes  [  feel  that  we  ७7९
 getting  chances  and  losing  time  ia
 following  the  middle  course.  State
 trading  and  private  trading.  procure  -
 ment  and  no  procurement,  co-opera-
 tives  and  joint-stock  companies,  ceil-
 ing  on  land  and  no  ceiling  on  land,
 concesston  charges  of  electricity  tu
 agriculturists  versus  concession  chargvs
 of  electricity  to  industrialists,  com-
 munity  development  is  a  good  thing
 versus  community  develoDment  is  a
 bad  thing—al)  these  things  are  going
 on,  and  [  can  multiply  the  examples
 and  illustrations,  ani  wil]  have  come
 to  the  conclusion  that  there  la  some-
 thing  seriously  wrong  in  our  think-
 ing,  and  I  should  take  courage  to  state
 this  fact  here  that  unless  we  revise
 our  thinking.  we  are  not  likely  to
 succeed.

 Sbri  A.  ्य  Shrams.  about
 lood?

 Te  it

 Shr)  K.  D.  Malaviya:  I  am  referring
 to  the  question  of  food.  I  agree  that
 there  has  to  be  no  doctrinaire  appro-
 ach  about  the  problem  of  food.  On
 the  questoin  of  import  of  foodgralns
 through  the  P.  &  480  arrangement.  [
 do  not  wish  to  say  anything,  except
 tn  refer  to  certain  views  expressed  by
 gomc  American  friends  who  are  well-
 withers  of  this  country,  who  are  not
 particularly  opposed  to  the  gociallstic
 pattern  of  society  that  some  of  us
 wish  to  propegate  here.  although  they
 misgzht  be  opposed  to  my  own  Partl-
 ettlar  specimen  of  the  socialist  pro-
 gramme.  Even  they  have  come  to  the
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 conclusion  that,  indefinitely,  such  sort
 of  continuous  aids  are  not  likely  to
 do  good  to  the  agricultural  program-
 me  of  pioduction  of  this  _  nation.
 Therefore,  I  feel  that  thla  dependence
 on  PL  480  and  the  manner  in  which
 certain  sections  in  the  government  are
 contemplating  today  ia  grossly  unjust
 and  Inconsistent  with  the  slogans
 raised  recently  after  the  Indo-Pakistan
 confiict-slogan  of  self-reliance.  Eitber
 we  wish  to  go  ahead’  with  the  pro-
 gramme  and  strategy  of  setf-rellance
 and  take  courage  and  face  the  better
 consequences  of  it  for  sometime  In  a
 transitional  way  or  we  do  not  repeat
 this  slogan.  There  is  generally  no
 harm  in  the  programme  of  importing
 foodgrains  from  abroad.  [  wish  to
 state  that  we  have  failed  to  increase
 production  in  our  country  because  of
 certain  basic  reasons.  So  long  aa
 our  production  per  unit  of  land  Is
 lower  than  the  lowest  in  the  world,  I
 object  to  the  fundamental  strategy  of
 this  nation  to  depend  upon  Importing
 food  through  PL,  480,  Even  the
 Amorican  friends  will  agree  with  ug
 that  thls  continuous  and  unlimited
 way  of  depending  upon  PL  480  ‘to
 bridge  over  temporary  difficulties  ls
 not  good  for  us.  Therefore,  this  slogan
 of  self-reliance  came  to  ue  at  a  very
 proper  time.  I  regret  to  say  that  the
 statements  made  by  certain  sections
 of  the  government  with  regard  to  the
 import  of  food  and  the  desire  of
 Certain  ministers  and  certain  sections
 of  the  Planning  Commiasion  are  con-
 trarv  to  the  splrit  of  self-reliance  I¢
 is  time  that  ore  made  up  our  minds
 on  this.  Jf  we  follow  the  acciallst
 principles  to  which  we  are  dedicated
 and  committed  In  the  great  political
 ferty  to  which  we  all  heve  the  hon-
 our  to  betong,  and  if  we  Implement
 these  sotiallst  principles,  I  have  no
 doubt  that  thls  problem  of  food  will
 be  solved.  But  If  we  do  not  follow
 these  principles  ant  rio  not  Imple-
 ment  them  and  keep  them  before  us
 as  our  targets  and  objectives  to  be
 followed  at  sOme  more  convenient
 time  or  think  that  we  can  do  It
 when  we  are  strong  enough  to  do
 them,  then  to  that  extent  our  fn0d
 productlon  programme  wi!)  be  diluted
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 and  we  will)  go  on  indefinitely  trying
 to  catch  up  with  our  objective,  but  we
 will  never  catch  up  with  it,  We  are
 unprepared  for  the  proper  distribu-
 tion  of  food  and  we  shall  continue  to
 be  like  that  so  long  as  we  leave  the
 initietive  to  others,  It  is  regretable
 that  we  arc  not  prepared  to  take  the
 lead  to  create  an  orgunisation  for
 proper  distribution,  The  statiatics  put
 before  us  will  not  help.  My  hon.
 friend  suid  yesterday  thet  rains  have
 failed  up  very  badly;  according  40.
 him,  perhaps  never  in  living  memories
 it  was  so.  Ido  not  know  if  the
 the  situation  is  really  so  gloomy.
 With  regard  to  the  last  kharif
 erep  in  the  nothero  part  ot
 India.  the  situation  certainly  qoes  not
 appear  to  he  gloomy  from  the  facts
 that  I  have.  In  an  entire  district
 near  my  constituency  responsible
 Poople  have  told  me  that  they  had
 Produzed  maize  in  the  last  karif  and
 have  no  recollection  of  such  an
 abundant  crop  in  living  memory.  %
 am  referring  to  the  district  of  Gonda
 where  maize  had  been  produced  in  an
 abnormally  satisfactory  way,  In  the
 western  part  of  my  State,  I  enquired
 from  my  colleagues  here  in  Parlia-
 ment,  from  Members  of  Parliament,
 and  they  tell  me  that  the  last  rabi
 crop,  was  very  good;  maizc  was  good;
 the  kherif  crop  was  good,  Even’  in
 my  own  district  which  waa  consider-
 ed  to  Se  Poor,  the  earlier  rice  ciop
 was  very  good.  So,  to  maintain  that
 the  Prospects  are  abnormally  bed.
 black.  and  never  as  they  were,  Is
 wrong  and  this  essexament  might  have
 to  be  revised.

 With  regard  to  rainfall  also,  Ido
 not  think  we  sre  organiaationally
 spread  over  in  that  satisfactory  man-
 ner  throughout  the  country,  that  we
 can  get  the  correct  assessment  of
 Tainfell,  In  the  same  State,  in  one
 Tekion  of  the  State,  there  are  different
 reports  coming  about  the  setiafactory
 or  the  unsatisfactory  nature  of  the
 ratnfall.  What  js.  therefore.  neces-
 sary  ia  to  go  deep  into  the  baste
 leasons  For  instance,  as  the  Chief
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 Minister  of  Weat  Bengal  has  done,  to
 which  my  hon,  friend  referred  yes-
 terday,  which  makes  us  very  happy:
 that  he  has  given  preference  to  the
 tillers  of  the  soi]  over  the  owners  of
 the  soil,  According  to  the  latest
 revisej  rates  in  West  Bengal,  the
 tillers  of  the  soi)  will  be  getting  60
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 per  cent  share  of  the  produce,  even
 though  they  may  not  supply  the
 bullocks  or  produce  the  seeds.  So,
 land  reform,  and  a  proper  and  a_  bet-
 ter  Organisation  for  distribution,  ere
 the  two  big  factors  which  can  sub-
 stantially  take  us  ahead  towards  the
 objective  that  we  have  before  us  with
 regard  to  the  increase  of  food  produs-
 tion,

 These  88  million  tons  of  food  may
 have  been  produced  or  may  not  have
 been  produced  Even  if  you  ure  going
 to  import  five  to  six  million  tons  of
 food,  it  will  not  make  much  differnce.
 The  problem  of  maldistribution  will
 remain  as  it  is,  even  if  you  import
 food.  We  have  imported  food  in  the
 Past  years  more  or  less  according  to
 our  Satisfaction.  But  stil?,  the  pricas
 were  always  going  up.  There  are
 some  other  elements  which  s¥fould  go
 to  meet  the  challenge  of  this  price  rise
 and  the  scarcity  of  food.  It  is  not  only
 the  tack  of  techniques  which  has  come
 in  the  way,  but  our  inability  to  follow
 the  policy  which  has  been  declared  by
 us.

 I  will  refer  to  one  more  point.  This
 is  about  the  joint  stock  companies,
 which  is  the  latest  thinking  of  some  of
 us  in  order  to  produce  better  seeds  for
 dissemination.  You  know  that  there
 ere  shousands  of  Stete  farms  in  this
 country.  What  ere  these  thousands  of
 State  farmu  doing’  And  why  have
 they  not  sticceeded?  There  was  no
 dearth  of  finance,  there  was  no  dearth
 of  techinical  assistance:  there  was  no
 dearth  of  technicians  and  experts  and
 no  dearth  of  resources.  I  do  not  think
 there  is  any  single  unit  which  peoces—-
 ses  more  power  and  influence  than  the
 unit  of  Government:  if  the  Govern-
 ment  did  not  succeed  in  producing
 better  type  of  seeds,  how  do  we  think
 that  a  joint  stock  company,  even
 though  managed  by  a  very  dig  indus-
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 trialist,  can  do  thia  thing.  Are  we
 going  to  change  our  policy?  If  we  are
 going  to  do  this,  why  have  you  started
 by  favouring  the  industrialist?  Why
 do  we  not  start  from  the  revival  of
 the  old  zamindari  system?  Let  them
 come;  let  us  trust  those  people  who
 krow  these  things.  A  known  enemy
 is  easier  to  deal.  Let  us  go  back;  I
 say  this  cynically;  {  admit.  But  I  do
 not  see  any  reason,  any  wisdom,  in
 handing  over  our  lands  to  a  group  of
 people  who  have  no  experience  except
 of  profiteering,  evading  income-tax
 and  importing  talents  from  abroad  in
 erder  to  make  personal  profit  and  earn
 selfish  glory.  It  witl  be  a  thousand
 shame  tor  a  Government  of  this  coua-
 try—whcther  it  is  the  State  Govern-
 ment  or  the  Central  Government—if
 they  are  unable  to  produce  better
 scedg  from  their  own  State  farms,  than
 to  hand  over  the  lands  to  the  big  pea-
 sant  proprietors,  to  individual  indust-
 rialisits  of  joint  stock  companies  in
 crder  to  produce  seeds.  I  think  it  is
 a  wholly  erroneous  idea.  I  would
 warn  the  Gavernment  not  to  repeat
 U:ose  mistakes.  Otherwise.  we  will
 not  be  able  to  do  anything.

 Only  one  word  more,  and  [  shall
 finish.  My  hon.  friend  Shri  Hanuman-
 thalya  referred  to  aid  with  or  with-
 out  strings.  It  is,  [  beg  to  state,  whol.
 ly  irrelevant  to  the  issue  before  us.  He
 talked  of  food  production  on  a  war
 footing.  This  is  also  a  alogan,  with-
 out  understanding,  It  has  been  going
 on  for  years.  If  you  implement  the
 programme  of  production  on  a  “war
 footing",  you  may  have  to  take  over
 land  or  you  may  have  to  expyoBrlate
 land;  you  will  have  to  introduce  radi-
 cal  changes  and  transform  your
 “means”  in  a  big  way,  which  you  are
 not  prepared  to  do;  therefore,  either
 we  are  to  foliow  a  socialist  progfamme
 in  a  radical)  way,  antici  pating  the  cri-
 sis  that  confronts  us,  or,  we  go  by  this
 slogan  of  “food  production  on  a  war
 feoting’.  We  have  to  change  ourselves
 including  our  thinking  in  a  big  way.
 We  hesitate  to  it  and  then  talk  of  “aid
 without  strings".  “aid  with  strings’
 and  go  on.  [t  is  wholly  irrelevani.
 What  is  necessary  is,  if  we  are  really
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 serious  about  the  self-reliant  spirit
 which  we  want  lo  spread,  then  we
 have  to  so  adjust  our  national  policy,
 international  policy.  as  to  be  in  tune
 with  the  socialist  programme  which
 we  have  set  before  us  with  regard  ४०
 the  ownership  of  land,  ownership  of
 property  and  management  by  public
 institutions.  We  have  to  change  the
 whole  Condition  and  create  a  comple-
 tely  new  complex  of  condition  before
 us  which  will  be  the  starting  point  for
 the  realisation  cf  all  those  dreams
 which  we  have  been  s:ecing  from  auch
 a  long  time.

 थी  शहरम  बोधी  (सहरसा)
 उपाध्यक्ष  बहोदय,  देश  में  झनाज  ी
 दिक्कत  हैँ  जौर  इसे  लिए  धनाज  के
 उत्पादन  को  बढ़ाने  कौ  जा  भी  कोशिश
 झाज  सम्भव  ह्  यह  करता  है,  इस  सेंकोई
 राय  नहों  हैं  v  मैं  स्वफ  इतता  ही  बहना
 चाहता  हूं  कि  इस  के  सम्बन्ध  मे  जो

 सी  रियसनेस  ऊंचे  स्तर  पर  है,  वही  सीरि-
 यसनेस  सरकार  के  निचते  स्तर  पर  भी
 भ्राना  जरूरी  है  |  जो  तीचे  के  स्तर  के
 सरकारी  कर्मचारी  है,  उग  में  प्री  दक्षता
 की  धावह्यकता  है,  सीरिफ्सेंस  की
 ‘OTe  है,  ताकि  सामान  समय  १२
 मिल  सके  प्रोर  जो  पैसे  इस  काम  के  लिए
 दिये  जाते  है,  उन  शा  समय  घर  सही
 उपयोग  है!  सके  ।  हमारा  भतुकव  हूँ  कि
 ब्लाकों  में  धाइतर  इरिगेलन  के  लिए  जो
 पैसे  दिये  जाते  हैं,  उन  का  भ्षिकांश
 प्राय:  सरन्शर  हुमा  करता  है,  क्योंकि  उत्त
 के  यूटिल!इजशन  के  लिए  जो  कुछ  सीरिणस-
 नेस  बाहिए,  यह  कहीं  बीखती  नहीं  हैँ  t
 जर  तक  एन  बातों  में  सुछार  नहीं  होगा,
 तब  ठक  केवल  ऊपर  के  स्तर  परसीरियस -
 नेस  से  काम  नहीं  सरल  सकता  है  |

 मैं  मंदी  पहोदय  st  wa  भूस्य
 नियंत्रण  शौर  वितरण  की  मीति  की  तरफ
 दिलाना  जाहता हुं  t  मैं  ने  हाल्न  ही  में  कुछ
 बॉकडे  कहीं  दे  दे  भौर  मैं  धाज  श्रदन  में
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 श्री  तहटम  चौधरी]
 मे  भांकहें]रखना  चाहता  हूं  भौर  मैं  चाहता
 हूं  कि  फूर  सिनिस्टर  इस  बात  पर  विचार
 करें  कि  यह  स्थिति  क्यों  वैदा  होती  है  ।

 396l-62  का  र्ष  'रिकार्के  यीयर
 श्राफ़  प्राउकशत  माता  जाता  हुँ  सरकारी
 घांकड़ों  के  मुदाडिक  बताया  गया  है  कि
 1962-63  4  4  प्राउकशन  बहुत  बंश

 तक  गिर  गया,  लेक्चिक  सरफारी  थांकढ़ों
 के  सृताबिक  ‘1963-64,  #%  1961-62,
 से  भी  तोरियत्ज  का  उत्पादन  ज्यादा
 हैफ्ा  !  जहां  तक  ‘1962-63,  का  सवाल  &,

 1963-64  #  उस  4  हाई  मिलियन  टन
 बेसी  'सीरियत्ज  कौ  उपज  कुई,  दानी

 ‘1963-64  %  1962-63  &  4  प्रतिशत
 झचिक  उपज  हई  |  जहां  तक  यायात  का
 सदान  है,  बाहर  से  प्रायात  कि  गए

 _ भताज  F963  तुलना में  1964  7  38
 परसेंट  की  ब्द्धि  ह्  i  &  धानता  हूँ
 कि  होल  प्राठयफ़न  पर  38  परसेट  का
 इश्पेकट  नहीं  पड़ेगा,  लेकिन  जो  भी  इम्पैक्ट
 पड़े,  यह  बात  सव  हे  कि  38  परसट
 स्वीदा  अनाज  मंधाया  गया  ।  लेकित  प्राइस
 इन्डेक्स  ज्िल्कुल  विपरीत  दिज्ा  में  गया
 है  t  प्राइस  इन्हेक्स  (9639F%  2  at  पौर
 9649  बह  234  ही  गया।  हम  पह
 उम्मोद  कर  सका  भें  कि  जब  स  (का री  थांकढ़ों
 के  मुताबिक  ग्रताज  धायात  ज्तादा  हुश्ा
 झौर  प्रनाज  की  उपज  ज्यादा  हुई,  तो
 प्राइत  न्डैक्स  घटना  चाहिए.  था,
 या  कम  से  कम  उस  जगह  पर  रहना
 चाहिए  या,  हुहाँ  E1963  में  या,
 लेकिन  ल्टे  बह  20  'परसट  ज्यादा  चता
 गया,  यह  क्‍यों  ?  मुझे  याद  है  कि  जो
 i969  में  सरकारी  कतब्य  हुभा  था

 जपज  के  बारे  में  तो  कहा  गया  था  कि
 सन्‌  (96I-62  %  रेकार्ड  इक्र  से  ज्यादा

 डोने  की  सप्प्रावना  है।  मैं  कहता  चाहता
 हुँ  कि  कितने  ही  उस  के  झांकड़े  क्‍यों  मे
 शाये  हों  लेकिन  सम  i965  &  सितम्बर
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 का  जो  प्राइस  इंशेक्स  &  वह  i43  चता
 गया  था  यानी  सन्‌  964  ह:  30  परसेन्ट'
 ज्यादा  |  मेरी  समझ  में  नहीं  झावा  कि
 ऐसा  क्यों  हुग्रा  हैं  ।  इस  के  दो  ही  कारण
 हो  सकते  हैं।  या  तो  घांकड़ों का  सिलसिता
 गछत  हैँ  धर  हम  गतत  शभ्रांकह़ों  पर  कहीं
 कहुंबते  हैं  या  तो  यह  धानना  पड़ेगा  कि
 होडिग  है,  ब्लैक  मार्फकट  हे  भौर  सरकारी
 नीतियों  भें  कहीं  न  कहीं  गलतियां  हैं
 वितरण  के  सिलसिले  में  झऔर  कंट्रोल  के
 सिलसिले  में  जिस  के  कारण  इस  तरह  की
 स्थिति  पदा  होती  है  ।

 मैं  समझता  13  कि  बहुत  झर  तक
 हमारी  नीति  भी  इस  मामले  में  दखत
 देती  है  प्रौर  इस  के  लिपे  कही  जिम्मेदार
 है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मैं  कहता
 चाहता  हूँ  कि  प्राइस  सपोर्ट  एक  प्रल्छौ
 चीज  है  भौर  भ्रावश्कता  हे  इस  बात  की
 कि  किसपनों  को  प्राइस  सपोर्ट  दिपा  जापे
 ताकि  उसे  इन्सेन्टिव  मिले  |  इस  में  कोई
 शक  कौ  बात  तहीं  है  ।  लेकिन  मेरी
 तधान्यत  है  कि  सरफार  ते  उस  बक्‍त  प्राइस
 ज्पोर्ट  4  पालिसी  शुरू  की  सन्‌  i964  पे
 जब  कि  रन्ढेन्सी  प्राहम  राइज  की  थी  +
 इस  का  नतीजा  यह  हुमा  कि  सन्‌  2965
 के  शूछ  से  ही  जी  प्राइल  लेबत  प्राइस
 सपोर्ट  का  तय  किया  था  उसे  नहीं  रकखा  1
 ते  उसने  छुपा  ही  नहीं;  बहुत  झागे  झागे
 झागता  गया  ।  जब  टेल्डेन्सी  भाइस  नीचे
 गिरने  की  ही  तब  हम  प्राइस  सपोर्ट  कर
 सकते  हैं,  लॉकन  जब  टेन्डेन्सी  बढ़ने  की
 हो  शौर  म्ल्प  ऊंचे  हो  रहे  हों  तद  शाहस
 भिश्वित  करते  हुए  हमारे  लिये  जरूरी
 होता  हे  कि  हम  भक्सिमरम  प्राइस  तय  करें
 छौर  उस  पर  अमल  करें  t  सरकार
 ने  उसे  किया  लेक्षिक  हार  मान  ली,
 उस  पर  प्रमस  नहीं  किया  1  नतीजा  यह
 हुशा  कि  देश  फो  इस  तरह  का  OTeTe
 मिला  कि  प्राएस  ज्यादा  बढ़ेगी,  बड़ी  कमी
 है  देश  में  साटी  छीजों  की  शौर  इस  सिधे



 5277  Food  Situation  AGRAHAYANA  ll,  887  (SAKA)

 सरकार  ने  मिनिमम  प्राइस  ठीक  किया,
 में  -समम  प्राइज  लेबल  सरकार  ने  छोड़
 दिया  इतना  ही  नहीं  हुग्रा,  जो  सरकारी
 अनाज  की  सप्लाई  होती  थी  उस  के  भाव
 भी  बढ़ापे  गये  फेप्रर  प्राइस  शाप्स  में  ।
 इस  तरह  से  पैसे  की  बचत  हुई  लेकिन
 देश  की  मनोवृति  क्‍या  हुई  ।  देश  ने  समझ्ना
 कि  सचमुच  ही  बड़ी  मुसीयत  प्राने  वाली
 है  क्योंकि  वेश  की  सरकार  ने  प्राइस  को
 बढ़ाया  है  a  नतीजा जो  हुप्ना  वह  श्राप  ने
 देख  लिया  कि  प्राइस  बढ़ती  चली  जा  रही
 हैं  4

 एक  बात  औझौर  भी  हुई  जो  कि  दिल

 को  चोट  पहुंचाने वाली  हैं  |  सरकार  की
 नीति  है  कि  बड़ी  मिल्स  या  राइस  हस्किंग
 मिल्स  को  चलाने  की  इजाजत  सब  जगह
 दी  जाय,  शहरों  में  भी  श्ौर  देहातों  में
 भी  ।  लेकिन  जो  छोटे  हतसं  हैं  उन  पर

 हम  ने  झकावट डाल  दी  ।  जो  हलस॑  छोटे
 हलिग  वाले  होते  हैं  उत  की  इतनी  कपैसिटी
 नहीं  होती  कि  वह  होडे  कर  सके  a  बह
 दिन  भर  प्रपने  भ्रनाज  की  हलिग  करते  हैं
 झ्रौर  शाम  को उसे  बेच  देते  हैं  क्योंकि  भ्रगले
 दिन  के  लिये  उन  को  कैपिटल  चाहिपे  t
 लेकिन  बड़े  मिल  वाले  जो  हो  कर  सकते
 हैं,  जो  हम  से  छिपा कर  रख  सकते हैं

 उन्हें  श्राप  ने  इजाजत  दी  कि  वह  झपती
 मिल  चलायें  t  छोटे  हलर्स  को  हम  ने  बन्द
 किया  1  मैं  मानता  हूं  कि  इन  दोनों  तीनों
 चीजों  ने  एक  कारण  का  रूप  लिया  है
 इस  प्नाज  के  भाव  बढ़ने  में  ।  मैं  झापहू
 करूंगा  कि  हम  को  इस  नीति  पर  गम्भीरता

 पूर्वक  बिचार  करना  चाहिपे  |

 इस  सम्बन्ध  में  दो  ही  तरीके  हो
 सकते  हैं  |  या  तो  हम  मेंक्सिमम  प्राइस
 तय  करें  झौर  कह  दें  कि  इस  से  ज्यादा
 हम  नहीं  चलने  देगें  चाहे  जो  भी  करना
 छड़े  ।  लेकिन  हम  लोगों  में  यह  हिम्मत
 नहीं  है,  या  हम  समाहें  कि  हम  इस
 को  तहीं  चला  सकते  हैं  तो  फिर  दूसरा
 तरीका है  कि  हम  प्रपना बफर  स्टाक
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 कायम  करें  जिस  से  हम  बाजार  को  कन्द्रोल
 करें  ।  लेकिन  जो  तरीका  बफर  ह्टाक  का
 ल  व्हा  है  उस  से  काम  नहीं  चलेगा  1
 इस  में  काफी  गलतियां  हो  रही  हैं।  मैं  इस  के
 डिटल  में  नहीं  जानता  चाहता,  लेकिन  मैं
 नें  कई  स्टट्स  में  देखा  ह  कि  उन्होंने  जो
 नीति  भच्त्यार  की  है  उस  से  काफी  नाज
 नहीं  प्रा  सकता  है  |  मैं  इस  के  भी
 उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  भ्राज  प्री  देहातों  के
 बोच  में  दो  बातें  चल  रही  हैं  ।  एक  तरफ
 तो  बड़े  बड़े  पूंजीपति,  बड़े  बड़े  व्यापारी  काफी
 भाव  पर  प्रनाज  खरीद  रहे  हैं  प्रौर  भाप  ने
 छूट  दी  है  कि  जो  जिस  भाव  पर  चाहे  खरीदे,
 दूसरी  तरफ  भाप  लेवो  करते  हैं  कि  इस  भाव
 पर  हमें  दो  ।  यह  दोनों  चोजें  साथ  साथ
 चलने  वाली  नहीं  हैं,  भौर  प्रगर  यह  चलेंगी
 च्ी  तो  बहुते  सीसित  प्रंश  में  1  झाप  का
 उद्देश्य  कभी  भी  इस  तरह  से  पूरा  नहीं  हो
 सफता  है  |  इसके  साथ  ही  हम  देखते  हैं  कि
 जो  गरोब  लोग  है,  जिन  के  पास  दो  बीधा
 या  चार  बोषा  धान  है  वह  प्रपने  घान  को
 I2  रु०  मन  या  3  रुठ  मत  के  हिसाब  से

 एडवान्स  पर  बचते  चले  जा  रहे  हैं  ।  उन्हें
 पूंजीपति  लोग  थोड़े  पैसे  देते  हैं  पेशगी  के
 तौर  पर  और  सारा  घान  खरीद  लेते  हैं  ।
 प्ररकार  एसा  नहीं  करती  ।  न  तो  वह  पेशगी
 दे  कर  धान  खरीदने  को  कोशिश  कर  सकतीं
 है ध्रौर  न  मैक्सिमम  प्राइस  दें  कर  दूसरा
 ध्रादमी  न  खरीद  सके  ऐसा  कायदा  रख  कर
 लेवी  कर  सकती  है  |  दोनों  में  से  कोई  चौज
 नहीं  हो  रही  हैं  t  मैं  कहता  चाहता  हूं  कि
 झगर  झाष  को  प्रपना  बफर  स्टाक  बढ़ाना  है
 तौ  झाप  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि
 या  तो  झ्राप  प्रोपन  मार्केट  में  जाइये  या  फिर
 जो  प्राप  ने  लेवी  रखी  है  उसकों  पूरा  कीजिये
 लेकिन  रीजनेबल  इंग  से  कीजिये,  दूसरों  को
 कारीदने  से  रोफिये  t  प्रगर  ह्राप  उत  को
 नहीं  रोकियेगा  तो  श्राप  को  कुछ  मिलने
 बाला  नहीं  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  प्राप  को  एक  भौर
 कोशिश  करनी  चाहिये  ।  श्राप  के  पास
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 [st  लहटन  चोधरी[
 बहुत  ढढ़ी  सेना  है  बी०  Bo  भोउ०  को  झौर
 दूसरे  लोगों  की  ।  ग्याप  उन  को  फाम  पर
 लगा  दीजिये  ।  लोगों  को  एडवान्स  दोजिये
 स्टेन्डिय  क्राप्स  के  थ्गेन्‍्स्ट  में  छोटे  किसातों  को
 भौर  समय  फर  शान  बसूल  करते  की  कोशिए
 कीजिये  ।  अगर  प्राप  ऐसा  फरेंगे  तो  मैं
 समझता  हूं  कि  श्राप  बहुत  बड़ा  बफर  स्टाक
 कायम  कर  सकेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं
 प्रपती  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  Sir,  while  we
 are  glad  for  thie  speech  that  the  hon.
 Member  made,  what  intrigues  us  is
 the  invisible  way  of  the  presiding
 eye,  now  the  hon.  Member  sitting  be-
 hind  the  pillar  was  able  to  catch  your
 eye.  I  am  not  objecting  to  it.

 ली  ye  ato  wat  (मीतापुर)
 उपाध्यक्ष  महोंदथ,  हमारी  सरकार  कृषि  के
 मामते  में  बिल्कुल  फेल  हो  चकोी  है।  तरकार
 मे  केवल  कागजी  पोड़े  ही  दौड़ावे  हैं  क्‍प्रौर
 कनी  भी दस  समस्या  कर  ठीर  &  विवार
 नहीं  किया ।  श्ाज  पन्नी  मारी  सरकार  यह
 कहती  है  कि  सियाई  का  प्रदन्ध  फिया  जायेगा
 पौर  बड़े  बड़ें  ताताव  शौर  कुएं  द्ादि  खोदे
 जा  रहे  हैं।  लेकिन  सरकार  को  मशीनरी
 दूसका  पारा  रुपया  खा  कर  बेठ  गई  है  t
 ऐसी  हालत  में  मैं  यह  मानते  के  लिये  तैयार
 सही  हूं  कि  सरकार  का  इशवा  प्रिल्कुल  सह्ठी
 तोर  से  खर्ज  करने  का  है।

 जय  श्रभी  हाल  में  घादत  ने  पाकिस्तात
 से  सड़ाई  लड़ी  थी  तो  उस  के  दर्म्यात  में
 झमरोफ्ा  ने  भारत  को  बाशिंग  दी  थी  ।  कि
 भगर  भारत  पराफिस्तात  से  लड्ाई  फरेगा  तो
 बह  कतई  धारत  के  वग  हो  जावेगा  और
 यहां  तक  कड़  डालता  कि  हम  गेहूं  नहीं  देंगे  ।
 इसल्लिए  सारा  भारत  भूछों  मर  सकता  है  t
 ऐसी  हालत  में  हमारे  देश  की  जनता  ते  यह
 शिश्च्य  क्रिया  कि  हम  एक  दाना  भी  ग्रभेरिका
 में  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  वल्कि  यहां  तक
 तय  किया  कि  हेम  उथर  देवते  को  भी  तैयार
 नहीं  है  जबकि  हमारी  सरकार  ने  जतता  के

 Conditions  (Ms.)

 साथ  धोखा  किया  है  और  क्‍झमेरिफा  के  साम्मते
 हाथ  फैलाया  |  धमरोको  सरकार  के  झ्रश्धि-
 कारियों  ने  वह  कहा  कि  हमारी  एक  झसे  है  ।
 बहू  तत  झगर  धाप  मानें  ्तो  ह्म  नेहूं  देने के
 लिए  कतई  तैयार  हैं  |  हमारे  खाद्य  मंत्री
 वह  शर्त  मानने  के  लिए  तैमार  छो  गये  हैं  ।
 ऐसी  हालत  में  जत्रकि  धमेरिका  यह  जानता  है
 कि  भारत  प्ब  प्पते  पैरों  पर  खड़ा  ही  सफता
 है  और  खड़ा  होगा!  !  उसमें  मह  तत  रखी
 २६  है  कि  भारतीय  जो  योजना  है  वह  धर्मेरिका
 के  योजता  प्रायोंग  के  सामने  लायी  जॉय,
 इसकी  वह  जांच  करे,  ऐसा  क्‍्ताया  जात!  है  ।
 हमें  डर  है  कि  कहीं  ऐसा  है  कि  हमारे  खाद्य
 मंक्दी  महोदय  ने  वह  बात  मान  ली  ब  हमें
 इस  बात  के  लिए  भय  है  कि  अमेरिका  हमारे
 देश  को  बंजर  न  बना  दे  जिससे  देश  की  हालत
 शौर  चिगड़  जाय  भौर  दूसरे  देशों  के  सामने
 हाथ  फैलाना  पड़ें  |  इससे  देश  तबाह  हो
 सकता  है  जैसे  कि  एक  भेड़िये  को  वफरी
 सॉपना  हो  जाय  |  मैं  यह  नहीं  चाहता  झौर
 मैं  खाथ  मंत्री  जी  से  घोर  प्रधान  मंत्री  जी  से
 सिवेदन  करूंगा  कि  वह  यदें  बात  न  मानें  ।

 दूसरी  कात  यह  है  कि  हमारे  देश  में
 खास  सौर  से  तौन  दीजों  की  बड़ी  कमी  है
 जो  म्राज  तक  सरकार  पूरी  नहीं  कर  पाती
 है  ।  एक  तो  है  बेरोजगारी,  दूसरी  है  गल्‍्ले
 की  कमी  घोर  तीसरो  है  सेन”,  सेना  की  भी
 कभी है।  ऐसा है  मि  हमारे  देश  की  दतसंख्या
 बहुत  वढ़ती  जा  रही  है  भ्रोर  फिसात  जी
 छेतिहर  किफ़न  है  जो  यपने  हाथ  से  छेतो
 करते  हैं  उनकी  संख्या  बहुत  ही  फप  होती
 जा  रहो  है  !  इसका  मतलब  यह  है  कि  देश  के
 सभी  फिसान  श्रौर  मजदूरों  के  बच्चे,  हर
 झादमों  के  बचणे  स्कूलों  में  पढ़ते  जाते  हैं
 और  वहां  खास  तौर से.  हसान  के  वच्चे
 70  फीसदी,  ज्यादा  पढ़  नहीं  वाति,  धाढवी

 नर्वी,  दसदीं  फेल  होकर  बढ  जाते  हैं  भौर
 वे  कुछ  नेतागोरी  के  यक्‍कर  में  पड़ते  हैं  धोर
 कुछ  दफ्तरों  ae  घराफिसों  के  यक्‍कर  तागते
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 लग  जाते  हैं  कि  उन्हें  कहीं  नौकरी  मिल  जाय  1
 ऐसी  हालत  में  नौकरी  तो  मिल  नहीं  पाती
 क्योंकि  वह  पढ़े  लिखे  नहों  हैं  ।  इसलिए
 वह  भ्पने  घर  की  भी  पूंजी  खत्म  करके  बिलकुल
 बेकार  हो  जाते  हैं।  ऐसी  दशा  में  मैं  सरकार
 को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के
 ब्रन्दर  प्रान्तों  में  तथा  जिलों  में  जो  ग्राम
 समाज  की  सकड़ों  क्‍या  हजारों  एकड़  जमीन
 बेकार  पड़ी  हुई  है,  बंजर  पड़ी  हुई  है,  उनको
 खेतों  के  काम  में  लाये  ग्रौर  उसके  लिए  एक
 योजना  बनावे  जिसमें  कि  वह  किसान  के
 नयजवान  बच्चे,  मजदूर  के  बच्चे,  उनकों
 लाकर  उनसे  लेती  करायी  जाय,  उनको  सेना
 की  द्वेनिंग  दी  जाय  ।  बह  ट्रेन्ड  होंगे  तो  हमारे
 देश  की  रक्षा  करेंगे  ।  खाद्य  की  स्थिति  भी
 इससे  सम्हलेगी  बौर  वेंकारी  भी  दूर  हो
 सकती  है  t  इसलिए  मेश  सरकार  से  नम
 निवेदन  है  कि  वह  खास  तौर  से  इस  पर  गौर
 करे  |  हमारे  देश  में  पग्रभी  तक  सरकार  ने
 न  ग्रच्छे  बीज  का  इस्तजाम  किया  है  गौर  न
 समय  पर  पानी  देती  है  ।  बल्कि  पानी  की
 बड़ी  ही  कमी  हैं  |  खाद  की  समस्या  है  1
 खाद  भी  नहीं  दे  पाते  t  प्नभी  हाल  में  पिछले
 बर्षों  फसल  बहुत  ही  भ्रच्छी  हुई  थी  t  गेहूं
 बहुत  प्रच्छा  हुआ  |  लेकिन  बीज  की  खास  तौर
 से  देखभाल  न  करने  के  कारण  हमारे  उत्तर
 प्रदेश  में  पंजाब  का  बीज  दिया  गया  जिसकी
 देखभाल  नहीं  की  गई  t  जो  बीज  दिया  गया
 उसका  उत्पादन  किया  गया  ।  गेहूं  की  फसल
 बड़ी  ग्रच्छी  हुई  1  लेकिन  उसमें  जब  गेहूं
 की  बाली  निकली  तो  बालियों  के  प्रन्दर
 एक  महीन  महीन  से  छोटे  छोटे  से  दाने  काले
 रंग  के  पैदा  हुए  जिनको  हमारे  यहां  जहर
 कहां  जाताँ  था  ।  मैंने  वह  बालियों  सहित
 लाकर  के  प्रधान  मंत्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 के  सामने  पेश  की  थी  और  उन  से  प्रार्थना
 की  थीं  कि  यह  बालियां  ग्राप  जांच  के  लिए
 भेज  दें  ।  हमारे  यहां  के  लोग  इसको  जहर
 कहते  हैं  ।  उसमें  मुझे  पता  नहीं  क्‍या  टुप्चा  ।

 पानी  की  खास  समस्या  हैं  ।  पाती
 समय  पर  नहीं  मिल  पाता  झौर  छड़ी  फसलें,
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 तैयार  फसलें,  बगर  पानी  के  सूख  जाती  हैं  t
 जहां  पर  पानी  हैं  वहां  भी  पानी  नहीं  मिल
 पाता  ।  सरकार  की  मशीनरी  बिलकुल
 फेल  हो  चुकी  है।  मैं  सरकार  से  यह  पूछना
 चाहता  हूं  भौर  खास  तौर  से  खाद्य  मंत्री  महोदय
 से  कि  सरकार  की  कौन  सी  ऐसी  मशीनरी  है
 जो  कि  सही  ढंग  से  काम  कर  रही  है  ?

 तीसरी  बात  यह  है  कि खाद भी  नहीं
 मिल  पाती  ।  खाद  ब्लाक  से  मिलती  है  प्रौर
 ग्राम  प्रधान  के  रेफमेंडशन  के  ऊपर  मिलती  है  ।
 हर  झादमी  फो  पता  है  कि  गांव  गांव  में
 आज  खास  तौर  से  पार्टीबन्दी  है  ।  इसलिए
 पार्टीबन्दी  या  दृए्मनी  के  कारण  या  पैसे  के
 लालच  से  खाद  भी  किसान  को  सही  ढंग  से
 नहीं  मिल  पाती  1

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  हमारी  सरकार  ने
 खेती  बढ़ाने  के  लिए  या  यों  समझ  लीजिये  कि
 किसानों  को  नेस्तनाबृद  करने  के  लिए  लगान
 बढ़ाया  है  और  सरकार  पपनी  मशीनरी  पर
 काबू  नहीं  पा  रही  है  1  लगान  बढ़ा  कर  गल्‍ला
 अधिक  उपजाओों  योजना  ऐसे  वक्‍त  पर  नहीं
 चल  सकती  ।  यह  लगान  बढ़ा  कर  किसानों
 की  ग्रात्महत्या  करना  है  t  जबकि  ऐसे  संकट
 के  समय  में,  ऐसे  गिरानी  के  समय  में  हर
 चीज  के  बड़े  ऊंचे  दाम  चढ़ते  जा  रहे  हैं  भौर
 सरकार  उतको  रोकने  में  अ्रसफल  हो  चुकी  है
 तो  ऐसी  हालत  में  यह  लगान  बढ़ाना  प्रनुचित
 होगा  ।  जब  हम  यहां  यह  बात  लाते  हैं  तो
 हमारी  सरकार  यही  कहती  है  कि  यह  राज्य
 सरकारों  का  काम  है,  यहां  से  केन्द्र  से  कुछ
 नहीं  हों  सकता  1  मैं  सरकार  से  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  ऐसे  समय  में  जब  यह  प्रश्न
 आता  हैँ  तो  वह  भागने  की  कोशिश  करती  है,
 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  राज्य  सरकारों
 को  इस  बात  के  लिए  बाध्य  करें  श्ौर  हिदायत
 करें  कि  वह  ऐसे  संकट  के  समय  में  टैक्स  था
 लगान  कत्तई  न  बढ़ाये  श्लौर  वसूली  न  करें  ।
 अभी  हाल  में  मैंने  उत्तर  प्रदेश  में  देखा  है  कि
 घान  पर  60  प्रतिशत  गवर्नमेंट  ने  मांग  की  है
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 ध्ौर  60  प्रतिशत  लेने  के  लिए  भी  कानून
 बनाया  है  |  सेकिन  मैं  देखता  हूं  कि  ब्लेक
 मार्केटिंग  करने  दाले  ही  सब  धान  उठाकर
 शतों  रात  चावत  बनाकर  इधर  उधर  बिहार
 Oe  में  यौर  बाहर  भी  इस  तरह  ते  भेज
 देते  है  सेकित  वहां  सरकार  की  मजीतरों
 उनको  पकड़ने  में  क्लिकुल  धसमर्थ  हो  चुकी
 है|  ऐसी  हातत  में  मैं  सरकार  मे यह  ब्ार्थना
 करूंगा  भौर  कहूंगा  कि  इन  बालों  पर  थोड़ा
 विच्चार  करे  जिससे  कि  हमारे  देश  ी  avo
 स्थिति,  सेत!  को  कमी  ध्रौर  गरीबी  हूर  हो
 सके  t  यही  मुझे  कहना  है  -

 थो  Bur  चस्य  कछथात  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 मैं  शिवेटन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  छाथ
 सप्रस्या  इतने  यहत्व  का  विषय  है  कि  इसको
 ध्यात  में  रणते  हुए  इस  पर  एक  घंटा  समय
 भौर  बढ़ा  दें  1  एक  घंटे  तक  हम  aie  बढेंगे.
 (्यथधान  )  में  प्रस्ताव  रखता  हूं  कि  1  घंटा
 प्मव  बढ़ा  दिया  जाय  ।

 Mr,  Deputy-Speaker:  Now,  we
 shall  have  lo  take  up  the  half-an-
 hour  discussion.  If  the  Membery  are
 here  und  keep  ihe  quotum,  we  ¢an
 sit  far  ane  heur  more  after  the  half-
 an-hour  discussion  is  over.

 Shri  C.  Subramaniam:  I  would  like
 to  submit  ihat  there  is  a  Cabinet
 mecting  today  which  I  have  ta  at-
 tend,

 Sbrt  A.  P.  Sharma:  We  are  pre-
 peared  to  sit  late.  We  want  that  more
 time  should  be  given.  We  have  app-
 Foached  the  Speaker  in  a  joint  peti-
 4lon  for  the  allatment  of  more  time.
 We  have  also  apptoached  the  Minis-
 ter  of  Parliamentary  Affairs,  We  are
 prepared  to  sit  late.  because  the  pro-
 dlem  is  sa  serious.  If  stilt  you  do  not
 exlend  the  time,  we  cannot  under-
 Mand

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  Food
 Minister  has  a  Cabinet  meeting  to
 attend.  If  the  House  does  not  insist
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 upon  the  presence  of  the  Food  Min-
 ister  and  his  Deputy  can  remain
 here,  we  can  conlinue  for  one  hour
 more  after  5.30  p.m,

 Some  hon  Members:  Yes.

 Shri  Sopavane:  ‘This  extra  one
 hour  may  not  be  counted  in  the  6
 hours  allotted.

 Mr.  Deputy-Speaker:  It
 counted.

 will  be

 पा  brs.

 KERALA  CULTLVATORS*

 छक  Vasudevan  Nalr  (Ambalapu-
 zha):  I  have  sought  to  raise  thin
 haif-hour  discussion  an  certain  points
 arising  out  of  a  question  on  24  Nov=
 ember  regarding  We  sorrowful  plight
 of  a  few  hundred  families  resettied
 in  a  place  far  wway  from  their  ori-
 Ginat  place  of  residence.  They  ore
 Peasant  families,  The  hon.  Minister
 gave  me  #  reply  as  follows:

 “Government  have  received  re-
 presentalions  [rua  the  settlers
 Pointing  out  their  difficulties  and
 asking  for  further  concessions.

 Preposals  in  give  more  bum-
 boos  and  cadjan  leaves.  free  sup-
 ply  of  banana  suckers,  vegetable
 geeds  etc.  are  under  oonsidera-
 lion  of  Government”.

 Through  this  halfshour  discus
 sion,  I  would  ftike  to  highlight  the
 tragic  and  sorrowfu]  story  of  a  few
 hundreds  of  our  cultivator  familiea
 in  Kerala  Slate.  It  has  a  background,
 I  do  not  wish  tp  take  much  time  to
 elaborate  al]  the  detnilzs  as  far  as  the
 background  is  concerned.  But  I  may
 briefly  point  out  that  Uhis  is  not  just
 &  question  of  a  few  hundred  families
 who  are  immedistely  involved.  As  a

 बाना!  -An-H  aur “Diseu  zaion,


